प्रस्तावना पी 


हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए यह 
आवश्यक हे कि इनमें उच्च कोटि के प्रामाणिक ग्रन्थ अधिक-से-अधिक सख्या 
में तयार किए जाएँ। शिक्षा मन्त्राझ्य ने यह काम अपने हाथ में लिया है 
और इसे बडे पेमाने पर करने की योजना बनाई है । इस योजना के अच्तगंत 
अग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रन्थों का अनुवाद किया जा रहा है 
तथा मौलिक ग्रन्थ भी लिखाए जा रहे है। यह काम राज्य सरकारो, 
विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशकों की सहायता से आरम्भ किया गया है। कुछ 
अनुवाद और प्रकाशन-कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा 
मन्‍्त्रालझय स्वयं अपने अधीन करा रहा है। प्रसिद्ध विद्वात और अध्यापक हमे 
इस योजना में सहयोग प्रदान कर रहे है। अनूदित और नए साहित्य में 
भारत सरकार की शब्दावली का ही प्रयोग किया जा रहा हे ताकि भारत की 
सभी शेक्षणिक संस्थाओं में एक ही पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा 
का आयोजन किया जा सके। 


यह पुस्तक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मत्रारूय, 
भारत सरकार के तत्त्वावधान में हिन्दी प्रकाशन समिति, काशी हिन्दू विदव- 
विद्यालय द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इसके अनुवादक श्री (डॉ०) 
रामाधार पाठक हें । आशा है कि भारत सरकार द्वारा मानक प्रन्‍्थों के 
प्रकाशन सम्बन्धी इस प्रयास का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जाएगा । 


भारत सरकार मुहम्मद्अछी करीम चागढा 
नई दिल्‍ली शिक्षा मन्री 


प्रकाशकीय 


8 अगस्त सन्‌ 968 ई० को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रकाशन समिति की स्थापना हुईं। समिति के 
तत्त्वावधान में मानक ग्रन्थों का अनुबाद और कुछ विषयो पर मौलिक ग्रन्थों का 
प्रणणन निश्चित किया गया। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से अन्य 
मानक ग्रन्थों सहित घाना, जापान, स्विटजरलंण्ड, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, 
ब्रिटिश नार्थ अमेरिका एक्ट, सयुकत राज्य अमेरिका, रूस आदि के सविधान 
अनुवाद के लिए सौपे गए | समिति ने इनका अनुवाद विश्वविद्यालय के अनु- 
भवी अध्यापको से कराया है । जापान का सविधान इस योजना की दूसरी 
पुस्तक ह। अनुवाद करते समय भारत सरकार की ओर से प्रकाशित 
पारिभाषिक शब्दावली का पूरा उपयोग किया गया हैं। भाषा सरल तथा 
औपचारिक रखी गई हें। संविधान की अधिकांश शब्दावली पारिभाषिक 
होती है, उसके प्रत्येक शब्द का एक निर्चित अर्थ होता है, इसलिए विषय 
सुस्पष्ट बनाने के लिए भाषा में यथासम्भव पर्यायों के प्रयोग से बचने का 
प्रयास किया गया हैं । यथा-अवसर सबिधान के मिश्र या सयुकत वाक्य 
हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुकूल छोटे वाकयों में रखे गए है । मं 


श्पः 


अन्य भाषा में बने सविधान का हिन्दी भाषा में अनुवाद करते समय यह 
ध्यान रखा गया है कि उस देश के शिष्टाचार तथा सस्क्ृति' मूलक प्रयोग 
विशेष परिवर्तित न हों। सम्भव हे इससे कही-कही भाषा अनमेल प्रतीत हो, 
जैसे 7(030 0789! (कोसो अपील), ि०0८0टरए 2998७ (कोकोकु 
अपील), उ7०४६०८प 23.07०७| (जोकोकु अपील) आदि। 


इस कार्य के लिए पूरी आथिक सहायता भारत सरकार से मिली हें। इस 
अनुदान तथा प्रोत्साहन के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की हिन्दी प्रकाशन 
समिति भारत सरकार के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ हें। अनुवादक ने बड़े 
परिश्रम से इसका अनुवाद किया हैं। उनका कार्य प्रशसनीय हे और वे समिति 


( 0 ) 
की ओर से बधाई के पात्र है। प्रकाशन-कार्य में मंनेजर, बी० एच्‌० य० 
प्रेस, का सहयोग पूर्णर्म से प्राप्त हुआ है। में उन्हें अपनी ओर से तथा समिति 
की ओर से धन्यवाद देता हूँ । 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय नन्‍्दलाल सिंह 
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जापान का संविधान 


मुझे हब है कि जापान की जनता की इच्छा के अनुसार नव जापान के 
निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया है, और में प्रिवी कौसिल के परामर्श 
एवं उक्त सविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार सगठित राज्य सभा के निर्णय 
के अनुसार जापान के राष्ट्रीय सविधान के सुधारों को अधिनियमितकर अनु- 
मोदित एव प्रवतित करता हूँ। 


हस्ताक्षर हिरोहितो, सम्राद्‌ की मुद्रा 
दिनांक शोव के इक्कीसवें वर्ष के ग्यारहवें मास का तीसरा दिन 
(3 नवम्बर, 946 ) 
प्रति हस्ताक्षर . 
प्रधान मत्री एवं परराष्ट्र मनन्‍्त्री 
योशिदा शिगेरू 


राज्य मन्त्री 

बेरन शिवेहरा किजुरो 
न्याय-मन्त्री 

किमुरा तोकुतरों 
गृह-मन्त्री 

ओमुरा सेआइची 
शिक्षा-मन्त्री 

तनका कोतरो 
कृषि एवं वन-मन्त्री 

वादा हिरोओ 
राज्य-मन्त्री 

साइतो तकाओ 
सवाद-मन्त्री 

हितोत्सुमत्सु सदयोशि 


वाणिज्य एवं उद्योग-मन्त्री 
होशिजिमा जिरो 


जापान का संविधान 


कल्याण-मन्त्री 
ं कबाई योशिनरी 

राज्य-मन्त्री 

उएहरा एत्सुजिरो 
परिवहन-मत्री 

हिरत्सुक त्सुनेजिरो 
वित्त-मन्त्री ं 

इशीवदी तजान 
राज्य-मन्त्री 

कानामोरी तोकुजिरो ह 
राज्य-मन्त्री 


ज्ञेत काइनोसुके 


च 


जापान का संविधान 


हम जापान के निवासी, अपनी राष्ट्रीय सभा के उचित रूप से निर्वाचित 
प्रतिनिधियों द्वारा कार्य करते हुए यह निश्चय किए कि हम लोग अपने लिए 
तथा अपने उत्तराधिकारियों के लिए, अन्य सभी राष्ट्रो के साथ शान्तिपूर्ण 
सहयोग, एवं इस अखिल राष्ट्र की भूमि पर स्वतत्रता के वरदानों की सुरक्षा 
करेगे और यह दृढ़ निश्चय किए कि हम सरकारी कार्यो के माध्यम से फिर 
कभी भी युद्ध के आतक को नहीं देखेंगे, तथा यह घोषणा करते है कि सर्वोच्च 
शक्ति जनता में निहित है और इस सविधान को दृढतापूर्वक प्रतिष्ठित करते 
है । सरकार जनता का एक पवित्र न्यास (ट्रस्ट) है जिसका प्रामाण्य जनता से 
ही आता है, जिसकी शक्तियों का प्रयोग जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता 
है, और जिसके लाभो का उपभोग भी जनता द्वारा किया जाता है । यह 
मानवता (मनुष्य जाति) का सार्वजनिक सिद्धान्त हे जिस पर यह सविधान 
आधृत हैँ। हम इसके विरोध में आने वाले सभी सविधानों, विधानो, अध्यादेशो 


एवं प्रतिविधानों का निराकरण एवं खण्डन करते है । 


हम, जापान की जनता, सदव शान्ति चाहते हे और मानव सबधों को 
नियमित करने वाले आद्शों के प्रति गम्भीरतया जागरूक है। विश्व की 
शान्ति-प्रिय जनता को न्याय और श्रद्धा में विश्वास करते हुए हमे लोगो ने 
अपनी सुरक्षा एवं सत्ता की रक्षा करने का निश्चय किया है। हम सदा के 
लिए पृथ्वी पर शान्ति के सस्थापन, तथा यहाँ से दासता, जनपीडन, दलन, एव 
असहिष्णुता के निराकरण के लिए सदेव प्रयत्नशील रहने वाले अन्तर्राष्ट्रीय 
समाज में एक गौरवान्वित स्थान रखना चाहते है। हम यह स्वीकार करते 
हैँ कि विश्व की जनता को अभाव एवं भय से रहित होकर शास्तिपूर्वक जीने 
का सर्वथा अधिकार है । 

हमारा यह विश्वास हैँ कि कोई भी राष्ट्र अकेले अपने प्रति उत्तरदायी 
नही है, अल्कि राजनीतिक नैतिकता के नियम सावंजनिक है, और ऐसे नियमों 
का पाकून उन सभी राष्ट्रों के लिये आवश्यक है जो अपना प्रभुत्व धारण करते 
हैं और अपने प्रभुत्व-सबधो को अन्य राष्ट्रो के साथ स्पष्ट करते है । 

हम जापान के निवासी इन उच्च आदर्शों एवं उद्देश्यो को अपने सभी 
साधनों से पूरा करने के लिए अपने राष्ट्रीय समान का शपथ लेते है । 


अध्याय । 
सञआआाट | 

अनुच्छेद 4--जनता की इच्छा से ही जिसमे सर्वोच्च प्रभुत्व निहित है, 
अपनी प्रतिष्ठा पाता हुआ सम्राट्‌ राज्य एव जनता की एकता का प्रतीक होगा । 

अनु० 2--राज्य-सिहासन राजवशीय होगा और राज्य सभा ()64) 
ढ्वारा पारित राज्य-सदन-विधि (॥77]0079/ 7078७ 4,9छ) के अनुसार ही 
इसका उपभोग होगा । 

अनु० 3--सम्राद्‌ के राज्य-सबन्धी सभी कार्यो में मन्त्रिपरिषद्‌ का 
परामर्श एवं अनुमोदन आवद्यक होगा और इसके लिए मन्त्रि-परिषद्‌ उत्तरदायी 
होगी । 

अनु० 4--सम्राट्‌ राज्य के केवल उन्हीं विषयों मे अपना काये कर सकेगा 
जो इस सविधान में विहित हैं और उसमें सरकार या शासन-विषयक शक्ति 
नही रहेगी । । 

सम्राट्‌ राज्य के विषयो में अपने कार्य-सपादन का प्रतिनिधान, विधान के 
निर्देशों के अनुसार, कर सकता है । 

अनु० 5--जब राज्य-सदन-विधि के अनुसार, कोई राज-प्रतिनिधिमंडरू 
(7१०४०7०५ ) नियुक्त होगा, तो वह राज-अ्रतिनिधि (॥8०2०॥/,) राज्य के 
विषय में सम्राट के नाम पर कार्य करेगा। ऐसी दशा में, पिछले अनुच्छेद का 
पहला परिच्छेद ही लागू होगा । 

अनु० 6--सम्राट, प्रधान मन्‍्त्री को, जेसा कि राज्यसभा ()06॥ ) ने यह 
नाम दिया हैं, नियक्त करेगा । 

सम्राट, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की, जैसा कि मन्त्रिपरिषद्‌ 
ने यह नाम दिया है, नियुक्ति करेगा । 

अनु० 7--सम्राट्‌ मन्त्रि-परिषद्‌ के परामर्श एवं अनुमोदन के अनुसार, 
जनता की ओर से राज्य-विषयक निम्नाकित कार्य करेगा: 

सविधान, विधियो, मन्सत्रिपरिषद्‌ के आदेशो एवं सधि-पत्नरों के सशोधनों का 
प्रवर्तेत करता, 

राज्य-सभा का समारोह, 

प्रतिनिधि-सदन भग करना, 


७) 


नागरिकों के अधिकार एवं कतंव्य 5 


राज्य-सभा के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की घोषणा, 

राज्य के मन्त्रियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति का 
साक्ष्यद्धून, जैसा विधान द्वारा बिहित हो तथा मन्त्रियो एवं राजदूतो के सारे 
अधिकार एवम्‌ प्रत्यय-पत्र का साक्ष्य द्धुन, 

सामान्य एवं विशेष प्रकार के क्षमा-प्रदान एव दण्ड-परिवतेन, तथा अधिकारों 
के प्रत्यावतेन एव निरोध । न्‍ 

सम्मानो का प्रदान, 

सत्यापन एवं अन्य दौत्य-सबधी लेखों के उपकरणों का साक्ष्यद्धून, जंसा 
विधान द्वारा विहित हो, ५ 

विदेशी राजदूतो तथा मन्त्रियो का स्वागत, 

समारोह-विषयक उत्सवों का सपादन । 

अनु० 8--राज्य-सभा के प्राधिकरण के विना, राज्य सदन द्वारान तो 
किसी प्रकार की सपत्ति किसी को दी जा सकती है न किसी से ली जा सकती 
है और न किसी प्रकार उपहार रूप में ही दी जा सकती हे । 


पड... इनक 


अध्याय 2 


युद्ध का परित्याग 
अनु० 9 -नन्‍्याय एवं व्यवस्था पर आधुृत अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की हारदिक 
रूप से आकांक्षा करते हुए हम जापान के निवासी, अपने राष्ट्र के सा्वभौम 
अधिकार के रूप में सदा के लिए युद्ध तथा तर्जन अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों 
के शमन के साधन रूप में शक्ति के प्रयोग का सर्वथा परित्याग करते है । 


पिछले अनुच्छेद के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, स्थरू, जल, एवं वायू-सेना 
तथा अन्य युद्ध के सभाव्य उपकरण कभी भी नही रखे जायेगे । 


राज्य के युद्धकारिता अधिकार को मान्यता नहीं दी जायगी। 
अध्याय 3३ 


नागरिकों के अधिकार एवं कतेव्य 
अलनु० ॥0--जापान के नागरिक होने की आवश्यक शर्तों का निर्णय 
विधान द्वारा किया जायगा। 


6 जापान का संविधान 


रनु० --मानव के किसी मौलिक अधिकार के उपभोग से नागरिक 
वचित नही रखा जायगा। इस सविधान द्वारा सप्रदत्त (प्रत्याभूत) मौलिक 
अधिकार देश के वतंमान एवं आगामी पीढी के नागरिकों को शाश्वत एवं 
अखण्ड अधिकारों के रूप में दिए जायेंगे। 


अनु० !2--सविधान द्वारा जनता को दी गई स्वतत्रता तथा अधिकारों 
की सुरक्षा जनता के सतत प्रयासों द्वारा की जायगी, जो उक्त स्वतत्रता एवं 
अधिकारों का दुरुपयोग न करेगी तथा सर्देव उनका उपयोग “जनकल्याण के ही 
लिये करने को उत्तरदायी होगी । 


५_अनु० 3--समस्त जनता को व्यक्तिगत रूप में बरता जायगा । उनके 
जीवन, स्वतत्रता एवं सुख के प्रयत्न उस अद्य तक, विधान तथा अन्य सरकारी 
मामलो में, सर्वप्रधान समझे जायेगे जब तक कि वे जनहित के विरोध में नही 
आयेगे । 
>अनु० 74--विधान के समक्ष समस्त जनता समान है। जाति, धर्म, 
पेंडेग, सामाजिक स्तर, कुटुम्ब उद्भव ([4707ए 07797॥)) के कारण उत्पन्न 
होने वाले राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक सबन्‍्धों मे कोई भेद नहीं 
रहेगा । 
कुछीन अथवा कुलीनता मान्य नही होगी । 


किसी सम्मान, अलकरण या किसी वेशिष्ट्य-प्रदान के साथ कोई विशेषा- 
धिकार न रहेगा और न तो इस प्रकार का कोई प्रदान उस व्यक्ति की आयु के 


पश्चात्‌ विहित समझा जायगा जो उसे अब पाया हो या भविष्य में पाने 
वाला हो । 


'_अल्ु० 75--जनता को अपने सरकारी कर्मचारियों को चुनने एवं पदच्यृत 
करने का अहार्य अधिकार है'। 


सभी लोक कर्मचारी समस्त जनता के सेवक हैँ किसी वर्ग-विशेष के नही । 


लोक कर्मचारियों के चुनाव के सबध में सावेजनिक वयस्क मताधिकार की 
गारण्टी दी जाती हैं । 


सभी चुनावों में मत-दान गुप्त रखा जायगा। किसी भी मतदाता के द्वारा 


किए गए चुनाव के सबंध में व्यक्तिगत या सावंजनिक रूप से कोई उत्तर नहीं 
"दिया जायगा । 
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+-अलु० 6--प्रत्येक व्यक्ति को, हानि के निवारण, लछोक कर्मचारियों के 
हटाने, विधियों, अध्यादेशो, एबं अधिनियमों के अधिनियमन, निरसन एवं 
सशोधन, एवं अन्य विषयो के लिए, शान्ति पूर्ण याचिका का अधिकार होगा । 
किसी भी ऐसे व्यक्ति को, उक्त प्रकार की याचिका का प्रयोग करने पर किसी 
प्रकार का अपराधी नही समझा जायगा। 


अलनु० 77--उस दशा में जब किसी व्यक्ति को, किसी लोक-कर्मचारी 
द्वारा अपने कार्य से हानि पहुँचाई गई हो, वह राज्य या जनता की किसी 
सगठित इकाई से, जसा कि विधि द्वारा विहित हो, क्षति-पूर्ति के लिए वाद 
प्रस्तुत कर सकता है । 


अनु० 8--किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के ब॑न्धन मे नहीं रखा 
जायगा | केवल किए गए अपराध के दण्ड के रूप में अधिसेविता के अतिरिक्त 
अन्य अनेच्छिक अधिसेविता निषिद्ध है । 


अनु० 9--विचार एवं अन्तविवेक की स्वतत्रता का अतिक्रमण कभो 
नही किया जायगा । 

अज्नु० 20--धर्म के सबध में सभी को स्वतत्रता दी जाती हे । किसी 
भी धारभिक सगठन को राज्य की ओर से कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिया 
जायगा, न तो उसे किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभुत्व जमाने का ही 
अधिकार होगा । _... 

चल शी 

कोई भी व्यक्ति किसी धामिक कृत्य, समारोह, कर्म या क्रिया में भाग 
लेने के लिए बाध्य नही किया जायगा । 

राज्य एव इसके अग धर्म-सबधी शिक्षा अथवा अन्य किसी धार्मिक कृत्य से 
दूर रहेगे । 

अनु० 2।--समिति एवं सघ तथा भाषण, प्रेस (यत्राल्य) एवं अन्य 
प्रकाशन के प्रकारो की स्वतत्रता दी जाती हू । 

किसी तरह की सेन्सर व्यवस्था विहित न होगी और न तो सचार के किसी 
प्रकार के रहस्य को ही उद्घाटित किया जायगा । 


अनु० 22--हर व्यक्ति को अपना निवास चुनन एवं बदलने तथा अपने 
व्यवसाय चुनने की उस अश तक स्वतत्रता होगी जिस अश तक वह जन-हित 
के विरोध में नही आती । 
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हर व्यक्ति को विदेश जाने एवं अपनी राष्ट्रीयता बदलने की स्वतत्रता 
होगी । 


अनु० 23--सभी को शैक्षिक स्वतत्रता की गारण्टी दी जाती हे । 
« >अनु० 24--विवाह दोनों ही लिगो के पारस्परिक अभिमत पर आधृत 


होगा और इसका निर्वाह पारस्परिक सहयोग एवं पति-पत्नी के समान 
अधिकार को आधार मानते हुए किया जायगा। 


अपने जोडे चुनने, सपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, आवास चुनने, 
विवाह-विच्छेद तथा विवाह एवं परिवार के अन्य विषयो के सबन्ध में, विधियों 
का अधिनियमन, व्यक्तिगत समान एवं छिड्भो के अनिवाय॑ गुणो की दृष्टि से 
किया जायगा । 


अनु० 25--जनता को अनुकूछ, सुखी एवं सम्य-सस्क्ृत जीवन स्तर पर 
जीवन यापन करने का अधिकार होगा। 

जीवन के हरेक क्षेत्र मे, राज्य के प्रयास सर्वेथा सामाजिक हित, सुरक्षा 
एवं जनस्वास्थय की वृद्धि एवं प्रसार के लिए होगे । 

अनु? 26--जनता को अपनी योग्यता के अनुसार, जैसा कि विधान द्वारा 
विहित होगा, समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा । 


जनता को, जैसा कि विहित हो, अपने लडके-लडकियो को सरक्षण में 
रखते हुए साधारण शिक्षा दिलाना अनिवाय होगा । ऐसी अनिवार्य शिक्षा 
नि.शुल्क होगी । 

अनु० 27--जनता को काम करने का अधिकार एवं दायित्व होगा । 


वेतन, (काम करने के) घटो, एवं विश्वाम तथा अन्य काम करने की शर्तों 
के मानदण्ड विधान द्वारा निरिचत किये जायेंगे । 


बच्चो का शोषण नही किया जायगा । 

अनु० 28--काम करने वालो को सगठित होने, सौदाकारी एवं सामूहिक 
रूप से काम करने के अधिकार की गारण्टी दी जाती हे । 

अनु० 29--सपत्ति रखने या उसके स्वामित्व का अटक अधिकार होगा । 


सपत्ति के अधिकारों का निर्धारण, विधान द्वारा, जन-हित के अनुसार 
किया जायगा । है 
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व्यक्तिगत सपत्ति को, जनता के उपयोग के लिए, न्यायोचित प्रतिकर देकर, _ 
लिया जा सकता है । 


अनु० 30--जनता को, जेंसा कि विधि द्वारा विहित होगा, कर देना 
पडेगा । 
>अनु० 3--किसी भी व्यक्ति को जीवन अथवा स्वतत्रता से वचित नहीं 
किया जायगा और न तो विधान द्वारा निर्णीत प्रक्रिया के दण्ड के अतिरिक्त 
अन्य कोई दण्ड ही दिया जायगा । 


अनु० 32--किसी भी व्यक्ति को न्यायालयों से न्याय पाने के अधिकार 
से बचित नही किया जायगा । 


अनु० 33--किसी भी व्यक्ति पर कोई सदेह तब तक नहीं किया जायगा 
जब तक कि किसी समर्थ न्‍्यायाधिकारी द्वारा, जो कि आरोपित अपराध को 
सविशेष निर्दिष्ट करेगा, कोई अधि-पत्र (वारट) न जारी किया गया हो और 
जबतक कि वह सदिग्ध न सिद्ध हो और अपराध किया न गया हो । 


अनु० 34--किसी भी व्यक्ति को, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपो को 
तत्काल सूचित किए बिना अथवा परामशै-दाता के तत्काली विशेषाधिकार 
के बिना न तो बन्दी किया जा सकता है और न तो निरुद्ध किया जा सकता 
है, और न तो उसे समृचित कारण के बिता ही निरुद्ध किया जा सकता हैं; 
और किसी व्यक्ति के माँग करने पर उक्त कारण खुले न्‍्यायारूय में तत्काल 
उसकी एवं उसके परामर्शदाता की उपस्थिति में, अवश्य प्रकट किया जायगा । 


अनु० 35--सभी व्यक्तियो का अपने निवास, गोपनीय कागजात एवं 
सपत्ति के पड़ताल, तलाशी एवं अभिग्रहण के विरुद्ध कार्य का अधिकार 
तब तक रदद नहीं समझा जायगा जब तक समृचित कारण पर कोई 
अधिपत्र न जारी हो और जिसमे विशेष रूप से उस स्थान का निर्देश न हो 
जिसकी तलाशी लेनी हो तथा उन वस्तुओ का भी जिनको बरामद करना हो, 
अथवा अनु० 33 में विहित दशाओ के अतिरिक्त हो । 


प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण किसी समर्थ व्यायाधिकारी द्वारा जारी किए 
गए अलरूग-अरूग अधिपत्रों पर ही की जायेगी । 

अनु० 36--किसी भी लछोक-अधिकारी हारा किसी तरह की ,पीडा या. 
कोई क्र दण्ड बिल्कुल निषिद्ध है । 
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अनु० 37--सभी आपराधिक अभियोगों में अभियुक्त को किसी निष्पक्ष 
न्यायालय में अविलम्ब न्याय पाने का अधिकार होगा । 

अभियुक्त को सभी साक्षिओं से तिर प्रश्न (जिरह) करने का अवसर 
दिया जायगा और उसे अपने लिए राजकीय खर्च पर साक्षिओ के पाने क लिए 
अनिवाय कार्यवाहियों का अधिकार होगा । 


हर समय अभियुक्त को समर्थ परामशंदाता की सहायता मिलेगी जो कि, 
यदि अभियुक्त अपने प्रयासों से न कर सकेगा तो उसके उपयोग के लिए राज्य 
के द्वारा दी जायगी । 

अनु० 38--किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध प्रमाण देने को बाध्य नही 
किया जायगा । 

किसी भी प्रकार की बाध्यता, यन्त्रणा या धमकी, या लम्बे बन्दी-करण 
या निरोध के फलस्वरूप की गयी सस्वीक्ृति प्रमाण रूप मे नहीं मानी जायगी। 


किसी भी व्यक्ति को कंवछ उसकी सस्वीकृति के ही प्रमाण पर न तो 
अपराधी समझा जायगा और न कोई दण्ड ही दिया जायगा । 


अलनु० 39--किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए अपराधी नही 
ठहराया जा सकेगा जो किए जाने के समय वेध रहा हो या जिसके लिए उसे 
छूट रही हो, और न तो उसे दोहरे खतरे अथवा सदेह (]००]))४०'(५) में ही 
रखा जायगा । 


अनु० 40--प्रत्येक व्यक्ति, उस दशा में जबकि वह बन्दी-करण या 
निरोध से मुक्त कर दिया गया हो, विधान के अनुसार, निवारण के छिये 
मुकदमा कर सकता हूं । 
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राज्य सभा (06) 


अन्नु० 4---राज्य-सभा राज्य-शक्ति का सर्वोच्च अग होगी और राज्य 
का एकमात्र विधायक अग भी । 


अनु० 42--राज्य-सभा में दो सदन होगे जिनके नाम प्रतिनिधि-सदन एव 
सभासद-सदन होगे। 
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अनु० 43--दोनो सदनों मे समस्त जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य एबं 
प्रतिनिधि रहेगे। 

प्रत्येक सदन के सदस्यो की सख्या का निर्धारण विधान द्वारा किया 
जायगा। 


अनु० 44--दोनों सदनो के सदस्यो एवं उनके निर्वाचकों की अहंताओ 
का निश्चय विधान द्वारा किया जायगा । इस सम्बन्ध मे जाति, सम्प्रदाय, 
लिग, सामाजिक स्थिति, कौटुम्बिक मूल, शिक्षा, सपत्ति अथवा आय के आधार 
पर कोई भेद नही किया जायगा। 


अनु? 45--प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष होगा, 
पर यदि प्रतिनिधि-लसदन भग कर दिया जायगा तो यह कार्यकाल पूरी अवधि के 
पूर्व भी रद्द समझा जायगा । 


अनु? 46--सभासदूु-सदन के सदस्यों का कार्यकाल छ वर्ष रहेगा और 
इसके आधे सदस्यों का चुनाव हर तीसरे वर्ष होगा । 


अनु? 47--निर्वाचकीय क्षेत्र, मतदान-पद्धति एवं दोनों सदनो के चुनाव 
की पद्धति से सबद्ध अन्य विषयो का निश्चय विधान द्वारा किया जायगा । 


अनु० 48--किसी भी व्यक्ति को एक साथ दोनो सदनो का सदस्य होने 
की अनुमति नही दी जायगी । - 

अनु० 49- -दोनो सदतो के सदस्यो को विधानानुसार राष्ट्रीय कोष से 
समुचित वाषिक निधि दी जायगी । 

अनु० 50--विधान द्वारा विहित दशाओ के अतिरिक्त, दोनो सदनों के 
सदस्य राज्य-सभा के अधिवेशन की अवधि में गिरफ्तारी से मुक्त होगे और किसी 
भी सदस्य पर अधिवेशन के आरम्भ में की गई गिरफ्तारी से वह अधिवेशन की 
अवधि तक के लिए सदन की मॉग पर मुक्त किया जायगा । 

अनु० 54--दोनो सदनो के सदस्य, सदन के भीतर दिए गए मतो, वक्‍तृ- 
ताओ या बहसो के सबंध मे सदन के बाहर उत्तरदायी नही ठहराए जायेंगे । 
.” अनु० 52-राज्य-सभा का सामान्य अधिवेशन प्रतिवर्ष एक बार होगा । 


» अलु० 53-राज्य-सभा के असाधारण अधिवेशनों का निर्धारण मत्रि- 
* परिषद्‌ करेगी । दोनों सदनो के सदस्यो की सख्या के एक चौथाई या अधिक 
सदस्यों की मॉग पर मत्रिपरिषद्‌ ऐसा अधिवेशन बुलाएगी । 
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अन० 54--प्रतिनिधि-सदन के भंग हो जाने पर भग होने की तिथि से 
चालीस (40) दिन के अन्दर प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों का एक सामान्य 
निर्वाचन होगा और निर्वाचन के तीस (30) दिन के अन्दर राज्य-सभा का 
अधिवेशन अवश्य बुलाया जायगा । 


प्रतिनिधि-सदन के भग होने पर उसके साथ सभासद-सदन भी बन्द 
कर दिया जायगा । तथापि, मत्रि-परिषद्‌ राष्ट्रीय सकट के समय सभासद्‌- 
सदन का सकटकालीन अधिवेशन बुला सकती है । 


पिछले परिच्छेद के उपबन्ध मे उल्लिखित अधिवेशन में प्रयुक्त उपाय 
अस्थायी होगे और राज्य-सभा के दूसरे अधिवेशन के दस (0) दिन के 
अन्दर प्रतिनिधि-सदन द्वारा अनुमोदित न होने पर व्यर्थ हो जायेंगे । 


अनु० 55--प्रत्येक सदन अपने सदस्यों की अहंता से सबद्ध विवादों का 
निर्णय करेगा । तथापि, किसी सदस्य को उसके स्थान से बचित करने के 
लिए उपस्थित सदस्यो के दो-तिहाई या उससे अधिक मत द्वारा पारित प्रस्ताव 
आवश्यक होगा । 
अनु० 56--दोनो सदनो में कार्यवाही तब तक नही प्रारम्भ की जायगी 
जब त॑क कि कुल सदस्यों के एक-तिहाई अथवा उससे अधिक सदस्य उपस्थित 
नहो। 


प्रत्येक सदन में, विषयों का निर्णय, सविधान में अन्यत्र विहित दशाओ को 
छोड कर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा, एवं किसी बन्ध (70) को 
छोडकर जिसका निर्णय अधिष्ठाता करेगा । 


अनु० 57--प्रत्येक सदन में विचार-विमर्श सार्वजनिक रूप में होगा। 
तथापि गुप्त बेठके भी की जा सकेगी यदि उसके लिए उपस्थित सदस्यों के 
दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्य प्रस्ताव पारित करें। 


प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियो का लेखा रखेगा । इन लेखाओ को, 
केवल गुप्त बेठको की कार्यवाहियों के उन अशो को छोडकर जिन्हें गोपनीय 
रखना आवश्यक समझा जायगा, प्रकाशित एवं जन' सामान्य तक प्रसारित किया 
जायगा । 


उपस्थित सदस्यो के > अथवा उससे अधिक सदस्यों की माँग पर, -किसी 
भी विषय पर सदस्यो के मतो को कार्यवाही के लेख में अकित किया जायेगा । : 
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अनु० 58--्रत्येक सदन अपन अध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों का स्वय 
चुनाव करेगा । 

प्रत्येक सदन अपनी बंठको, कार्यवाहियो एवं आन्तरिक अनुशासन-सबंधी 
नियमों का निर्धारण करेगा और किसी सदस्य के उच्छुखल व्यवहार पर उसे 
दण्ड दे सकेगा । तथापि, किसी सदस्य को बहिष्कृत करने के लिए उपस्थित 
सदस्यो के दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्यों के बहुमत द्वारा उस पर प्रस्ताव 
पारित होना आवश्यक हे । 


अनु० 59--सविधान द्वारा अन्यथा-विहित दशाओं के अतिरिक्त, कोई भी 
विधेयक दोनो सदनो द्वारा पारित होने पर विधि का रूप धारण करेगा । 


कोई विधेयक जिसे प्रतिनिधि-सदन ने पारित कर दिया हो और जिसपर 
सभासदू-सदन ने उससे भिन्न निर्णय दिया हो, विधि के रूप में आ जायगा 
यदि वह प्रतिनिधि-सदन में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई या उससे अधिक 
सदस्यो के बहुमत द्वारा दूसरी बार पारित कर दिया गया हो । 


पिछले परिच्छेद की व्यवस्था प्रतिनिधि-सदन को, विधि द्वारा विहित, दोनों 
सदनो की समिलित बैठक बुलाने का निषेध नही करती । 

प्रतिनिधि-सदन द्वारा पारित किसी विधेयक की श्राप्ति के साठ (60) 
दिनो के अन्दर, अवकाश के समय को छोड़कर, यदि सभासदु-सदन अतिम, 
कार्यवाही करने में असमर्थ रहे तो प्रतिनिधि-सदन सभासदू-सदन द्वारा उक्त 
विधेयक रह करने का निरचय करेगा । 


अनु? 60--आय-व्ययक (बजट) सर्वप्रथम प्रतिनिधि सदन के सामने रखा 
जायगा । 


आय-व्ययक के विचार पर यदि सभासदु-सदन प्रतिनिधि सदन से भिन्न 
निर्णय दे, और जब दोनो सदनो की समिलित बैठक से भी, कोई संमत 
(827९९7१७४६) प्राप्त न हो सके, जैसा कि विधि द्वारा विहित हो अथवा यदि 
सभासद-सदन प्रतिनिधि-सदन द्वारा पारित आय-व्ययक के पाने के तीस (30) 
दिन के अन्दर, अवकाशो को छोड़कर, कोई अतिम निर्णय देने में असमर्थ हो 
तो प्रतिनिधि-सदन का निर्णय राज्य-सभा (॥)76॥) का निर्णय माना जायगा | 


“: अनु० 6!--पिछले अनुच्छेद का दूसरा परिच्छेद सधियो के निश्चय के 
लिए अपेक्षित राज्य सभा के अनुमोदन के सबंध में भी लागू होगा । 
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अनु० 62--प्रत्येक सदन सरकार के सबंध मे जॉाँच-पडताल कर सकता 
है और साक्षियो की उपस्थिति एवं प्रमाण की मॉग कर सकता हैं तथा लिखित 
प्रमाणो को प्रस्तुत करने की भी माग कर सकता है । 

अनु० 63--प्रधान मत्री एवं राज्य के अन्य मत्री, चाहे वे सदन के सदस्य 
हो या न हों, किसी भी समय किसी भी सदन में विधेयकों पर बोलने के लिए 
जा सकते है। उत्तर अथवा स्पष्टीकरण देने के लिए जब उनकी उपस्थिति 
अपेक्षित हो तो उन्हे अवश्य उपस्थित होना पडेगा । 

अनु० 64--राज्य-सभा उन न्यायाधीशों के अभियोगो के निर्णय के लिए 
जिनके विरुद्ध पदच्युत करने की कार्यवाही की जा चुकी हो, दोनों सदनों के 
सदस्यों में से एक महाभियोग-न्यायारूय का सगठन करेगी । 

इस प्रकार के महाभियोगो से सबद्ध विषयों की व्यवस्था विधि द्वारा की 
जायगी । 


अध्याय 5 


मन्त्रि-परिषद्‌ 
अनु० 65--कार्यकारी शक्ति मत्रिपरिषद्‌ में निहित होगी । 


अनु० 66 -मत्रिपरिषद्‌ में राज्य के अन्य मत्री एवं उनके अध्यक्ष के रूप 
में प्रधान मत्री रहेगा, जैसा कि विधि द्वारा विहित होगा । 


प्रधान मन्री एवं राज्य के अन्य मत्री सिविलियन (फौजी से भिन्न) रहेगे । 


कार्यकारी शक्ति के सचालन (प्रयोग) में मत्रिपरिषद्‌ राज्य सभा के प्रति 
सामूहिकरूप से उत्तरदायी होगी । 


अनु० 67--राज्य-सभा के एक प्रस्ताव द्वारा राज्य-सभा के सदस्यों में से 
प्रधानमत्नरी को पदनामित किया जायगा। यह पदताम अन्य सभी कार्यों से 
पहले होगा । 

यदि प्रतिनिधि-एवं सभासदु-सदन एकमत नहीं होते और यहाँ तक कि 
दोनों सदनो की समिलित बैठक में भी कोई निर्णय नहीं हो पाता, जैसा कि 
विहित हो, अथवा सभासदू-सदन, प्रतिनिधि-सदन के पदनाम देने के दस (0) 
दित के अन्दर, अवकाशों को छोडकर, यदि पदनाम देने में असमर्थ रहे को- 
प्रतिनिधि-सदन का निर्णय राज्य-सभा का निर्णय माना जायगा। 
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अनु? 68--राज्य के मत्रियों की नियुक्ति प्रधान मत्री करेगा तथापि उनकी 
कुल सख्या का अधिकांश राज्य-सभा के सदस्यो में से चुना जायगा । 


प्रधान मत्री राज्य के मन्त्रियों को जेसे चुन सकता है बसे ही उन्हे निकाल 
भी सकता है । 


अनु० 69---यदि प्रतिनिधि-सदन कोई अविश्वास का प्रस्ताव पारित 
करता हैँ अथवा किसी विश्वास के प्रस्ताव को रह करता है तो मन्त्रिपरिषद्‌ 
सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देगी यदि दस (40) दिन के अन्दर प्रतिनिधि- 
सदन विघटित न हो जाय । 


अनु० 70--प्रधान मत्री का पद रिक्त होने पर अथवा प्रतिनिधि-सदन के 
सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के बाद राज्य-सभा के प्रथम समारोह पर मत्रि- 
परिषद्‌ सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देगी । 


अनु० 7*--पिछले दो अनुच्छेदो में उल्लिखित दशाओ में मन्त्रि-परिषद्‌ 
उस समय तक अपना कार्य करती रहेगी जबतक कि नया प्रधान मत्री नियुक्त 
नही हो जाता । 


अनु० 72--मन्त्रि-परिषद्‌ के प्रतिनिधि के रूप में प्रधान-मत्री विधेयक 
प्रस्तुत करेगा, सामान्य राष्ट्रीय विषयों, एवं राज्य सभा के बाह्य सबधो का 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, तथा अनेक प्रशासनिक विभागों का नियन्त्रण एव 
पर्यवेक्षण करेगा । 

अनु० 73--अन्य सामान्य प्रशासनिक कार्यो के साथ ही, मन्त्रि-परिषद्‌ 
को निम्नलिखित कार्य करेने होगे ' 


श्रद्धापवक विधान का नियोजन करना . राज्य के कार्यो का सचालन 
करना। , “८: 

विदेशी विषयो का प्रबन्ध करना । 

सचियो का लिइंचथ करना, किन्तु इन विषयो में राज्य-सभा (407९4) का 
पहले ही, अथवा परिस्थितियों के अनुसार, बाद में अनुमोदन आवश्यक हूँ । 


विधि द्वारा निर्धारित मानदण्डो के अनुसार छोक (2ह) सेवाओं का 
नियोजन करना । ह 


आयव्ययक तेयार करना एवं उसे राज्य-सभा के समक्ष प्रस्तुत करना । 


6 जापान का संविधान 


प्रस्तुत संविधान एवं विधि की व्यवस्थाओ के निष्पादन के लिए मत्रिपरिषद्‌ 
के आदेशों का अधिनियमन करना । तथापि, मन्दत्रिपरिषद्‌ के ऐसे आदेशो में 
किन्‍्ही दाण्डिक व्यवस्थाओ का तब तक समावेश नहीं होगा जब तक कि वे 
उक्त प्रकार की विधि द्वारा प्राधिकृत न हो । 


सामान्य राज्य-क्षमा, दण्ड का लूघृकरण, अधिकारो का प्रतिलम्बन एव 
प्रत्यावतंन आदि का निर्णय करना । 


अनु० 74--सभी विधियो एवं मन्त्रि-परिषद्‌ के आदेशो पर राज्य के 
समर्थ मन्त्रियो के हस्ताक्षर होगे एवं प्रधान-मत्री का प्रतिहस्ताक्षर होगा । 


अन्ु० 75--राज्य के मन्त्रियो पर अपने कार्यकाल में कोई भी वेधानिक 


कार्यवाही बिना प्रधान मत्री की समति के नही की जा सकेगी। तथापि, इसके 
द्वारा उक्त कार्यवाही करने के अधिकार का आहरण नही होगा । 


अध्याय 6 


.__. न्यायपालिका 


अनु० 76--न्याय-विषयक समस्त शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में तथा उन 
अवर न्यायालयों में निहित हैं जो विधि द्वारा सस्थापित हो । 


किसी प्रकार का असाधारण न्यायाधिकरण (रृ७8070॥कष"ए 
0770078/) स्थापित नही किया जायगा और न तो कार्यपालिका के किसी 
अग या अभिकरण को ही सर्वोच्च न्यायिक शक्ति दी जायगी । 


सभी न्यायाधीज्ञ अपने अन्तविवेक से कार्य करने मे स्वतत्न रहेंगे और उन 
पर केवल सविधान एवं विधियों का बन्धन रहेगा । 

अनु० 77--विधायिका शक्ति सर्वोच्च-न्यायालय में निहित हे जिससे वह 
प्रक्रिय॒ एवं व्यवहार के, तथा त्यायवादियों से सम्बद्ध मामछो, न्यायालयों के 
आन्तरिक अनुशासन एवं न्याग्रिक विषयों के प्रशासन से सबद्ध नियमों का 
निर्धारण करेगा । 

लोक-समाहर्ता सर्वोच्च न्यायालय की विधायिका शक्ति के अधीन होगे । 


सर्वोच्च न्यायालय अन्य न्यायारूयों को अवर न्यायालयों के लिए नियम 
बनाने का अधिकार सौप सकता है । 


न्यायपालिका | 


अनु० 78 -जनता द्वारा लगाए हुए महाभियोग की स्थिति को छोडकर, 
न्यायाधीश तब तक नहीं हटाए जा सकते, जबतक कि वे न्यायालय द्वारा 
मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम नहीं घोषित किए जाते । न्यायाधीशों 
के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही किसी भी कार्यपालिका के अग 
अथवा अभिकरण द्वारा नही की जा सकती । 

अनु० 79-सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश एवं उतने और 
न्यायाधीश रहेंगे जितने विधान द्वारा निर्धारित किए जाएँगे। प्रधान न्याया- 
धीश के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायाधीशों को मन्त्रि-परिषद्‌ नियुक्त करेगी। 

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, प्रतिनिधि-सदन के 
सदस्यो के पहले सामान्य निर्वाचन के अवसर पर उनकी नियुक्ति के बाद, 
जनता द्वारा पुनविकोकन किया जायगा और प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के 
प्रथम सामान्य निर्वाचन के अवसर पर दस (40) वर्ष बाद पुन पुनविछोकन 
किया जायगा तथा इसी तरह बाद में भी किया जायगा । 

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित दशा में यदि मतदाताओ का बहुमत किसी 
न्यायाधीश की पदच्युति के पक्ष में हो तो बह पदच्युत कर दिया जायगा । 

पुनविकोकन से सबद्ध विषय विधान द्वारा विहित होगे । 

सर्वोच्च न्यायारूय के न्यायाधीश विधान द्वारा तिश्चित आयू तक पहुँच 
जाने पर निवृत्त कर दिए जाएँगे । 

ऐसे सभी न्‍्यायधीशो को नियमित अन्तर पर समुचित प्रतिकर मिलेगा जो 
कि उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जायगा । 

अनु० 80--अवर न्यायाल्‍हूयो के न्यायाधीशो की नियुक्ति मन्त्रि-परिषद्‌ 
द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नाभित व्यक्तियों की नियमावली में से, किया 
जायगा । ऐसे सभी न्यायाधीश दस (0) वर्ष की अवधि तक कार्यभार वहन 
करेंगे, वे इसके बाद भी नियक्त हो सकते है किन्तु यदि वे विधान हारा नियत 
आयु पर निवृत्त कर दिये जायें । 

अवर न्यायालयों के न्यायाधीश नियमित अन्तर पर समुचित प्रतिकर पाएँगे 
और वह उनके कार्यकाल के अन्दर घटाया नहीं जायगा । 

अनु० 8!--किसी विधि, आदेश, नियम या आधिकारिक कार्य की 
साविधानिकता के निर्धारण में सर्वोच्च न्यायालय ही अन्तिम आश्रय का समर्थ 


न्यायालय हैं । 
$ 
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अनु० 82--विचारणो (/770/७) का सचालऊन एवं निर्णय की घोषणा 
सार्वजनिक रूप मे की जायगी। जब कोई न्यायालय' इनके प्रचार को एकमत 
से सार्वजनिक व्यवस्था अथवा नेतिक आचारो के लिए घातक घोषित करे, 
उस दशा में कोई भी न्यायिक विचारण गुप्त रीति से किया जा सकता हें, किन्तु 
राजनीतिक अपराधों के, अथवा यन्त्रालय से सबद्ध अपराधों के विचारण में 
अथवा उन अभियोगो में जिनमें कि इस सविधान के अध्याय 3 में सप्रदत्त 
जनता के अधिकारों का प्रशइन हो, विचारण सार्वजनिक रूप में किया जायगा । 


अध्याय ४ 


वित्त 

अनु० $3--राष्ट्रीय वित्त को प्रशासित करने की शक्ति का प्रयोग राज्य- 
सभा के निर्णयो के अनुसार होगा । 

अनु० 84 --बिना विधान के न तो नए कर लगाए जा सकते हूँ और न 
पुराने करो में परिवर्तत किया जा सकता है, अथवा ऐसी दश्ाओं में, जेसा 
विधान द्वारा विहित हो, किया जायगा । 

अनु? 8$5--राज्य-सभा द्वारा प्राधिक्षत हुए बिना राज्य द्वारा न तो कोई 
धन राशि खर्च की जा सकती ह और न तो राज्य अनिवारय रूप से उसका 
उपयोग ही कर सकता हू । 

अनु० 86--मन्त्रि-परिषद्‌ प्रत्येक राजवित्तीय वर्ष के लिए आयव्ययक 
तैयार करेगी तथा उस पर विचार एव निर्णय के लिए राज्य-सभा को प्रस्तुत 
करेगी । 

अनु० 87--आयबव्ययक में अदुष्ट कमियो को पूरा करने के छिए राज्य- 
सभा द्वारा एक आरक्षित निधि की व्यवस्था की जायगी जो मन्त्रि-परिपद्‌ के 
दायित्व पर खर्च की जायगी । 

आरक्षित निधि में से किये जाने वाले सभी भुगतानों के लिए सन्त्रि- 

परिषद्‌ को बाद में राज्य-सभा से स्वीकृति लेना आवद्यक होगा। 
अनु० 88---राज-परिवार की समस्त संपत्ति राज्य की सपत्ति होगी । 


राज-परिवार के सभी व्ययो का विनियोजन राज्य सभा द्वारा आयव्ययक 
में किया जायमा | 
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अतनु० 89--किसी भी सावेजनिक द्रव्य या अन्य सपत्ति का विनियोजन 
या व्यय किसी धामिक सस्था या सघ के उपयोग, लहाभ या सधारण के लिए 
अथवा किसी धर्मा्थ, शिक्षा-सबधी अथवा परोपकार-विषयक उद्यमो के लिए 
जो लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण मे न हो, नही किया जा सकता । 

अनु० 90--राज्य के व्यय एव आय (राजस्व) के अन्तिम लेखाओ का 
लेखा-परीक्षण प्रतिवर्ष एक लेखा-परीक्षक-मण्डल द्वारा किया जायगा, और मत्रि- 
परिपद्‌ द्वारा राज्य-वित्तीय वर्ष के अन्दर लेखा-परीक्षण के विवरण के साथ, 
उस समय के ठीक बाद जब तक का वह लेखा हो राज्य-सभा को प्रस्तुत किया 
जायगा । 

लेखा-परीक्षक-मण्डल के सगठन एवं सामथये का निर्धारण विधान द्वारा 
किया जायगा । 

अनु? 9--कुछ नियत अन्तरो पर और कम-से-कम प्रतिवर्ष मन्रि- 
परिषद्‌ राष्ट्रीय राजस्व को स्थिति के विषय में राज्य-सभा एवं जनता को 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी । 


अध्याय 8 


स्थानीय स्वायत्त-शासन 
अनु? 92--स्थानीय लोक-सत्ताओ के सगठन एवं कार्य करने के नियमो 


का निरचय विधान हारा स्थानीय स्वायत्त-शासन सिद्धान्तों के अनुसार किया 
जायगा । 


आनु० 93--स्थानीय छोकसत्ता, विधानानुसार, सभाओ की स्थापना अपने 
विचार-विमर्गण करने वाले अग के रूप में करेगी । 

सभी स्थानीय लोक-सत्ताओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, उनकी 
सभाओ के सदस्यों तथा उन स्थानीय कर्मचारियों के, जो विधान द्वारा 
निर्धारित किये जॉय, निर्वाचन उनके विभिन्न समुदायों में प्रत्यक्ष मतदान 
द्वारा होगे । 

अनु? 94---स्थानीय छोक-सत्ताओ को अपनी सपत्ति, अपने विविध 


विषयों एवं प्रशासन के प्रबन्ध करने तथा विधान के अन्तर्गत अपने निजी नियमों 
को अधिनियमित करने का अधिकार होगा । 
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अनु० 95--एक स्थानीय लोक-सत्ता में लागू होने वाले किसी भी विशेष 
विधान को, जो विधि-सगत पाया गया हो, उस स्थानीय लोक सत्ता के मत- 
दाताओ के बहुमत द्वारा प्राप्त अनुमोदन के बिना राज्य-सभा द्वारा अधि- 
नियमित नही किया जा सकता । 


अध्याय 9 


संशोधन 


अनु० 96--इस सविधान मे सशोधन का सूत्रपात राज्यसभा द्वारा दोनो 
सदनो के कुल सदस्यों के दो-तिहाई या इससे अधिक सदस्यों के समिलित 
मतदान से किया जायगा और तब वह सत्याड्ूून के लिए जनता को प्रस्तुत 
किया जायगा । इस सत्याद्धून के लिए एक विशेष जनमत-सग्रह का, अथवा 
निर्वाचन के अवसर पर जैसा कि राज्य-सभा निश्चय करे, कुछ मत के बहुमत 
का सकारात्मक मत अपेक्षित हैं । 


उक्त प्रकार से सत्यादड्ित या अनुसमथित सशोधन तत्काल सम्राट द्वारा 
जनता के नाम से संविधान का अभिन्न अग घोषित कर दिया जायगा। 


अध्याय 0 


सर्वोच्च विधि 


अनु० 97--जापान की जनता के लिए प्रत्याभूत (278/'87:९00) 
मानव के मूल अधिकार उसके उस स्वतत्रता-संघर्ष के प्रतिफल है जिसे वह 
युगान्तरो से करता चला आ रहा था। ये अधिकार अनेक चिरस्थायिता की 
यथार्थ कसौटियों पर खरे उतरे है। अत. इन्हे वर्तमान एवं भविष्य में होने 
वाली पीढियो को इस विश्वास, के साथ प्रदान किया जाता हैँ कि जापान का 
मानव इन्हे सबंदा अक्षुण्ण बनाए रखेगा । 

अनु० 98--प्रस्तुत सविधान राष्ट्र का सर्वोच्च विधान होगा जिसके 
समक्ष किसी भी विधि, अध्यादेश, सम्राट की घोषणा या अन्य सरकारी 
अधिनियम या उसके अंग को, जो इसकी व्यवस्थाओ के विरुद्ध होगा, विधि-बल 
या मान्यता नही प्राप्त होगी । 


जापान द्वारा की गईं संधियो एव राष्ट्र के प्रतिष्ठापित विधानों का श्रद्धा- 
पूर्वक अनुपालन किया जायगा । 


अनुपुरक उपबन्ध 2] 


अनु? 99--सम्राट्‌ अथवा राजप, तथा राज्य के सभी मन्त्रियो, राज्य- 
सभा के सदस्यो, न्यायाधीशो तथा अन्य सभी लोक-कर्मचारियो को इस सविधान 
के प्रति समादर रखने एव इसकी मर्यादा बनाए रखने की बाध्यता होगी । 


अध्याय ] 


अनुपूरक उपबन्ध 
अनु० !00--श्रख्यापित करने की तिथि से छ. (6) मास की अवधि के 
बाद यह सविधान प्रवर्तित होगा । 


प्रस्तुत सविधान के प्रवर्तत के लिए आवश्यक विधियों के अधिनियमन, 
सभासदू-सदन के सदस्यो के निर्वाचन, राज्य-सभा के समारोह की प्रक्रिया तथा 
इस सविधान के प्रवर्तन के लिए अन्य प्रारम्भिक प्रक्रियाओ को, पिछले परिच्छेद 
में विहित तिथि के पूव॑, निष्पन्न किया जायगा । 

अनु० 704--यदि इस सविधान के अनुसार समारभ तिथि के पूर्व 
सभासद-सदन का सगठन नही दो जाता तो प्रतिनिधि-सदन राज्य-सभा के रूप 
में तबतक काये करता रहेगा जब तक कि सभासदू-सदन का सगठन नही हो 
जाता । 


अनु० 02---इस सविधान के अन्तर्गत पहली अवधि में कार्य करते हुए 
सभासदू-सदन के आधे सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा । इस कोटि के 
अन्तगंत आने वाले सदस्यो का निर्धारण विधि द्वारा किया जायगा | 


अनु० 03---इस सविधान की समारभ तिथि पर अपना काय करते 
हुए राज्य के मत्री-गण, प्रतिनिधि-सदन के सदस्य, एवं न्यायाधीश तथा 
अन्य सभी लोक-कर्मंचारी जो ऐसे पदों से सबद्ध पदों पर हो जो सविधान द्वारा 
मान्यता प्राप्त हो, स्वत इस सविधान के प्रवर्तित होने पर, अपने पद से च्यूत 
नही होगे, जब तक कि विधान द्वारा उनका अन्यथा उल्लेख न किया जाय, 
कितु जब उनके उत्तराधिकारी इस सविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार 
निर्वाचित या नियुक्त हो जायेंगें तब वस्तुत उन्हें अपना पद त्यागना पड़ेगा । 


न्‍अिलजकमममन्‍ल . लाकर अमनानम«म.ः»पकारक..नमानजमक- 


दण्ड सहिता 


(92 के विधि ऋ० 77, 794] के विधि क्र० 6] एवं 947 के 
विधि ऋ० 24 द्वारा सशोधित 4907 का विधि ऋ० 45) 


पहला खण्ड--सामान्य उपबन्ध 
अध्याय ! 
विधियों के विनियोग (प्रयुक्ति) 


अनु? --यह्‌ विधि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर छागृ होगी जिसने जापान 
राज्य की सीमा के अन्तर्गत कोई अपराध किया हो । 

यह उन सभी व्यक्तियों पर भी लागू होगी जिन्होंने जापान राज्य के बाहर 
भी किसी जापानी जहाज पर चढ़े हुए अपराध किया हो । 

अनु० 2--यह विधि उन सभी व्यक्तियों पर छागू होगी जिन्होंने जापान 
की सीमा के बाहर निम्नाडित अपराधों में किसी को किया हो : 

() निरसित ; 

(2) 77 से 79 तक के अनुच्छेदों में उल्लिखित अपराध ; 

(3) अनु० 8, 82, 87 और 88 में उल्लिखित अपराध ; 

(4) अनु० 48 में उल्लिखित अपराध एवं उसका प्रयत्न ; 
(5) अनु० 54, 55, 457 और 58 में उल्लिखित अपराध ; 
(6) 

(7) अनु० 464 से 66 में उल्लिखित अपराध एवं अनु० 64 के परिच्छेद 
2, 65 के परि० 2 तथा 66 के परि० 2 में उल्लिखित अपराधो के प्रयत्न । 


अनु० 62 एवं 63 में उल्लिखित अपराध , 


अनु० 3--यह विधान उन सभी जापान राष्ट्र के निवासियों पर छागू होगा 
जिन्होने जापान की सीमा के बाहर निम्नाकित में से कोई अपराध किया हो : 
() अनु० 408 एवं अनु० 09 के परि० 4 में उल्लिखित अपराध, 
अनुच्छेद 08 एवं अनु० 09 परि० ! के अनुसार व्यवहृत किए जाने वाले 
अपराध एवं उनके प्रयत्न; 
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(2) अनु० 9 में उल्लिखित अपराध , 
(3) अनु० 59 से 464 तक के अनुच्छेदों मे उल्लिखित अपराध , 


(4) अनु० 67 में उल्लिखित अपराध एवं उक्त अनुच्छेद के परि० 2 
में उल्लिखित अपराध-प्रयत्न , 


(5) अनु० 76 से 279, 484 और 84 में उल्लिखित अपराध , 
(6) अनु० 99 एवं 200 से उल्लिखित अपराध एवं उनके प्रयत्न, 


(7) अनु० 204 एवं 205 में उल्लिखित अपराध , 
(8) अनु० 244 से 26 में उल्लिखित अपराध; 
(9) अनु० 28 मे उल्लिखित अपराध तथा उक्त अपराध के करने में 
किसी व्यक्ति को मार डालने या घायल कर देने का अपराध , 
0) अनु० 220 एवं 22! में उल्लिखित अपराध; 
4) अनु० 224 से 228 में उल्लिखित अपराध, 
42) अनु० 230 में उल्लिखित अपराध; 
3) अनु० 235, 236, 238 से 24 और 243 में उल्लिखित अपराध; 
44) अनु० 246 से 250 में उल्लिखित अपराध; 
45) अनु० 253 में उल्लिखित अपराध , 
6) अनु० 256 परि० 2 मे उल्लिखित अपराध । 


अनु० 4--यह विधान उन समी जापानी छोक-कर्मंचारियो पर लागू 
होगा जिन्होंने निम्नाकित मे से किसी अपराध को जापान की सीमा के बाहर 
किया हो 

() अनु० 04 में उल्लिखित अपराध एवं उसका प्रयत्न; 

(2) अनु० 56 में उल्लिखित अपराध, 

(3) अनु० 93, अनु ० 95 परि० 2 और अनु० 79 से 97-- (3) में 
उल्लिखित अपराध एवं अनु० 95 परि० 2 में उल्लिखित अपराध के द्वारा 
किसी व्यक्ति को मार डालने अथवा घायल करने का अपराध । 

अनु० 5--चाहे किसी भी देश में कोई अटल निर्णय भछे ही दिया गया 
हो उससे जापान में उसके लिए कोई दण्ड बाधित नहीं होगा। तथापि यदि 
अपराधी विदेश मे घोषित दण्ड को अशत अथवा पूर्णत निष्पादित कर चुका हो तो 
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जापान में उस अपराध का दण्ड हल्का कर दिया जायगा या उसे छोड दिया 
जायगा । 

अनु० 6--यदि किसी अपराध के करने के बाद उसका दण्ड विधान द्वारा 
बदल दिया गया हो तो जो रूघु दण्ड होगा वही लागू होगा । 


अनु० 7--इस विधान में “लोक कर्मचारी” पद से सरकारी कर्मचारियो, 
लोक-कर्म चारियो, सभाओ एवं समितियों के सदस्यों तथा अन्य लोगो का भी 
जो जन साधारण के कार्यों में, विधियों एवं अध्यादेशों के अनुसार, लगे हुए हो, 
बोध होगा । 

“लोक कार्यालय पद से उन स्थानों को समझा जायगा जहाँ लोक-कर्मचारी 
अपना कार्य करेगे । 


अनु? $--इस विधान के सामान्य उपबन्ध उन अभियोगो (अपराधो) 
के सबंध में भी लागू होंगे जिनके लिए दण्ड अन्य विधियों या आदेशों द्वारा 
विहित हो, केवल उस दशा को छोडकर जब कि ऐसे विधियों या आदेशो द्वारा 
वह अन्यथा विहित हो । 


अध्याय 2 
द्ण्ड 


अनु? 9--अधान दण्ड हँ---प्राण-दण्ड, कठोरश्रमकारावास, कारावास, 
अर्थंदण्ड, दाण्डिक निरोध तथा लघु अ दण्ड; राज्यसातकरण एक अतिरिक्त 
दण्ड हू । 

अनु० 0--प्रधान दण्डों की सापेक्ष गुरुता पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट 
क्रम से होगी, केवल आजीवन कारावास सीमित कठोरश्रमकारावास से तथा 
सीमित कारावास भी सीमित कठोरश्रमकारावास से गृरुतर होगा यदि पहले 
की चरम अवधि दूसरे की चरम अवधि से दुगुनी अधिक हो । 


समान प्रकार के दण्डो में भी जिसकी अधिक चरम अवधि या अधिक चरम 
राशि होगी वह गुरुतर होगा । यदि चरम अवधि एवं चरम राशि बराबर 
हो तो जिसकी न्यूनतम अवधि या न्यूनतम राशि अधिक होगी वह गुरुतर माना 
जायगा । 
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दो या अधिक प्राण-दण्डों में या उसी प्रकार के अन्य दण्डो में चरम एवं 
न्यूनतम अवधियाँ या राशियाँ बराबर हो तो दण्डो की सापेक्ष गुरुता का निर्धारण 
अपराध के स्वरूप के आधार पर किया जायगा | 
अनु० 7।--प्राण-दण्ड किसी कारावास के भीतर फॉसी पर लटका कर 
दिया जायगा। 
उन व्यक्तियों को, जिन्हे प्राण-दण्ड घोषित किया जा चुका हो तब तक 
कारावास में ही रखा जायगा जबतक कि उन्हें प्राण-दण्ड दे न दिया जाय । 
अनु? 72--कठोरश्रमकारावास या तो आजीवन होगा या सीमित अवधि 
तक के लिए, सीमित कठोरश्रमकारावास एक मास से लेकर पन्द्रह वर्ष तक 
का हो सकता है । 
कठोरश्रमकाराबास के दण्ड में कारावास में रहना एवं निर्धारित श्रम 
करना होगा । 
अनु० 73--कारावास का दण्ड या तो आजीवन होगा या सीमित अवधि 
तक के लिए, सीमित कारावास एक मास से लेकर पन्‍न्द्रह वर्ष तक का होगा। 
कारावास दण्ड के अन्तगंत कारावास में रहना होगा । 
अनु० <--यदि सीमित कठोरश्रमकारावास या कारावास के दण्ड में कोई 
वृद्धि करनी हो तो प्रत्यक को बीस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । यदि कमी 
करनी हो तो प्रत्येक को एक मास से भी कम दिया जा सकता हैं। 
अनु० 75--अथंदण्ड बीस येत” या उससे अधिक थेन का होगा, किन्तु 
यदि उसमें कमी करनी हो तो वह बीस येतर से भी कम किया जा सकता है । 
अनु० :6--दाण्डिक निरोध तीस दिन से कम का, किन्तु एक दित से कम 
का नहीं होगा और इसके अन्तर्गत दाण्डिक निरोध-गृह (कोर्यूजी) में परिरुद्ध 
रहना पडेगा। 
अनु० ।7--लघु अथंदण्ड 20 येत्र (जापान की मुद्रार>2 शि० 73|॥| पेंस) 
से कम के होगे किन्तु 40 सेन से कम के नहीं होगे । 
अनु० 8--ऐसे व्यक्ति जो पूरे अर्थदण्ड को देने भे असमर्थ होगे उन्हें 
किसी कर्मशाला में कम-से-कम एक दिन एवं अधिक-से-अधिक दो वर्ष तक 
रखा जायगा । 


4 जाथान की मुद्रा जो 2 शिलिज्भध 4 पेस के बराबर होती हैं । 
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ऐसे व्यक्ति जो पूरे रूघु अर्थदण्ड को देने में असमर्थ होगे उन्हें किसी 
कमंशाला मे कम से कम एक दिन और अधिक से अधिक तीस दिन तक रखा 
जायगा । 


उस दशा में जबकि दो या उससे अधिक अर्थदण्ड सामूहिक रूप से लगाए 
गए हो या बडे अर्थदण्ड या छोटे अर्थदण्ड साथ लगाए गए हो तो उक्त निरोध 
की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं की जा सकती, उस दशा में जबकि दो या 
अधिक छोटे अर्थदण्ड साथ लगाए गए हो, निरोध की अवधि साठ दिन से 
अधिक नही बढाई जा सकती । 


जब कोई बडा या छोटा अर्थदण्ड लगाया गया हो तो ऐसे बह़े या छोटे 
अ्थंदण्ड को पूर्णत देने में असमर्थ होने की दशा मे निरोध की अवधि भी 
साथ ही निर्धारित एवं घोषित कर दी जायगी । 


संबद्ध पक्ष की राय के बिना बड़े अर्थदण्ड के लिए निरोध, निर्णय के अटल 
हो जाते के तीस दिल के अन्दर तथा छोटे अर्थदण्ड के लिए दस दिन के अन्दर 
प्रवतित नहीं किया जा सकता। 


जब कोई व्यक्ति जिस पर बडा या छोटा अरथंदण्ड लगाया गया हो तथा 
उसने उसका कुछ भाग चुका दिया हो तो वह पूरी अवधि के उस शेष अश तक 
निरोध म रखा जायगा जितना कि पूरी निरोध-अवधि से उसके दिए गए धन 
के अनुपात में दिनों की सख्या घटाने से शेष बचेगा । 

निरोध-अवधि के अन्तर्गत की गईं भुगतान से बाकी दिलों में से दिनों की 


हक. 


सख्या उसी अनुपात में घटाई जायगी जेसा कि पिछले परिच्छेद में 
उल्लिखित हे । 


ऐसी राशि जमा नहीं हो सकेगी जो एक भी दिन के निरोध के अनुपात में 
न हो (अर्थात्‌ निरोध की पूरी अवधि के दिनो मे से एक दिन पर जो अर्थदण्ड 
आता हूँ उससे भी कम अर्थदान स्वीकार नही किया जायगा) । 

अनु० 9--निम्नांकित वस्तुओ का राज्यसात्करण किया जा सकता है : 

() वे वस्तुएं जो आपराधिक कर्म की घटक रही हो; 


(2) वे वस्तुएं जितका किसी आपराधिक कम में प्रयोग या प्रयोग करने 
का मन्तब्य रहा हो, 
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(3) वे बस्तुएँ जो आपराधिक कर्म से उत्पन्न हुई हों या पाई गई हों 
अथवा वें वस्तुएँ जो आपराधिक कमे के प्रतिकर के रूप मे प्राप्त 
की गई हो, 

(4) पिछले प्रभाग मे उल्लिखित वस्तुओ के विनिमय से प्राप्त वस्तुएँ । 


राज्यसात्करण केवल उसी दशा मे किया जा सकेगा जबकि वह वस्तु 
अपराधी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की न हो; परन्तु उस दशा मे जब 
कि अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति ने, अपराध किए जाने के बाद, उस वस्तु के 
- अवध स्वरूप को जान कर उसे लिया हो, उसका राज्यसात्करण हो सकता हैं 
चाहे वह भले ही अपराधी से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति की हो । 


अनु० 49--(2) उस दशा में पिछले परिच्छेद के प्रभाग (3) या (4) 
में उल्लिखित वस्तुओ का राज्यसात्करण पूर्णत. या अशत असभव हो तो उसके 
साथ-साथ उसकी बराबरी की घन-सपत्ति अतिरिक्त रूप मे ली जा सकती हे । 

अनु० 20---विरोध मे, विशेष व्यवस्थाओ के न रहने पर ऐसे अपराधों 
मे, जिनका दण्ड केवल निरोध था लघु अथंदण्ड हो, कोई राज्यसात्करण नहीं 
किया जा सकता बशतें कि वह अनु० 9 परि० ॥ के प्रभाग 4 में उल्लिखित 
वस्तुओं के राज्यसात्करण में छागू न होता हो । 


अनु० 2--लम्बित निर्णय की दशा में तिरोध के दिनों की सख्या को 
नियत दण्ड की अवधिगणता में पूर्णत. या अशत समिलित किया जा सकता है । 


अध्याय 3 


अवधि का परिकलन 
अनु० 22--मास या वर्ष रूप में निर्धारित अवधि का परिकलन केलेण्डर 
के अनुसार किया जायगा । ः 
अनु० 23--दण्ड की अवधि का परिकलन उसी दिन से किया जायगा 
जिस दिन निर्णय अटल हो गया हो । 


वे दिन, जो कारावास के अन्तर्गत तन बिताए गए हो, अठल या अन्तिम 
निर्णय हो जाने के बाद भी, दण्ड की अवधि में परिकलित नही किए जायेगे । 
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अलनु० 24--दण्ड भोगने का पहला दिन, चाहे किसी घण्टे मे भोगना शुरू 
किया जाय पूरे एक दिन के रूप मे परिकलित किया जायगा । यही नियम 
भोगाधिकार की अवधि के पहले दिन के संबन्ध में भी लागू होगा। 


दण्ड की अवधि के पूरे होने वाले दिन के बाद वाले दिन निर्मुक्ति का 
निष्पादन किया जायगा । 


अध्याय 4 


दण्ड के निष्पादन का निलम्बन 
अनु० 25--यदि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी को कठोरश्रम- 
कारावास या कारावास का दण्ड मिल चुका ही जिसकी अवधि तीन वर्ष से 
अधिक न हो या अर्थदण्ड जो 5,000 येन से अधिक न हो तो ऐसे दण्ड का 
निष्पादन, निर्णय के दिन से, परिस्थितियों के अनुकूल, कम-से-कम एक वर्ष 


तथा अधिक-से-अधिक पॉच वर्ष तक की अवधि के लिए निरूम्बित किया जा 
सकता हू . 


(4) ऐसे व्यक्ति जिन्हूँ पहले कभी भी कारावास या कोई कठिन दण्ड 
न मिला हो; 


(2) ऐसे व्यक्ति जिन्हें यद्यपि पहले कारावास या कोई कठिन दण्ड 
मिल चुका हो किन्तु उस पूर्व दण्ड के निष्पादन के पूर्ण होने या 
क्षमा किये जाने की तिथि से सात वर्ष के अन्दर कोई कारावास या 
कठिन दण्ड फिर न मिला हो । 


अनु० 26--अधोलिखित दक्षाओं में दण्ड के निष्पादन का निलम्बन 
प्रतिसहत किया जा सकता है : 


(4) जबकि निरूम्बन की अवधि के अन्तर्गत कोई अन्य अपराध किया 


गया हो और उसके लिए कारावास या कोई और कठिन दण्ड दिया 
गया हो, 


(2) जबकि दण्ड-निष्पादन के निलूम्बन की घोषणा के पूर्व किए गए 
अपराध के लिए कारावास या कोई और कठिन दण्ड दिया जा 
चुका हो , 


कारागार से सामग्रिक निर्मुक्ति (वागूविश्वास ) 29 


(3) पिछले अनुच्छेद के प्रभाग (2) में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त, 
जब यह पता चल जाय कि उस व्यक्ति को, दण्ड-निष्पादन के 
निलम्बन की घोषणा के पहले किसी अन्य अपराध के लिए कारावास 
या कोई कठिन दण्ड मिला था। 

जब निलम्बन की अवधि के अन्दर कोई और अपराध किया गया हो और 

उसके लिए कोई अथ्थंदण्ड दिया गया हो तो दण्ड-निष्पादन के निलम्बन की 
घोषणा प्रतिसंहृत की जा सकती हें । 

अनु० 27--जब दण्ड-निष्पादन के निरूम्बन की अवधि, निलम्बन की 

घोषणा के प्रतिसहरण के बिना ही बीत जाय तो दण्ड की घोषणा प्रभावश्ून्य 
हो जायगी । 


अध्याय 5 


कारागार से सामयिक नियुक्ति (वागूविश्वास) 
“ 'करिशुत्सुगोकु' १ 

अनु० 28---यदि कोई कठोरश्रम-कारावास या कारावास से दण्डित व्यक्ति 
सुधार के सकेत प्रकट करे तो प्रशासनिक अधिकारियो की कारेवाई द्वारा, दण्ड 
की अवधि सीमित होने पर उसके एक-तिहाई एवं आजीवन रहने पर दस वर्ष 
भोग छेने पर, कारागार से सामयिक (कुछ शर्तों पर) निर्मुक्ति दी जा सकती है । 

अनु० 29--कारागार से सामयिक निर्मुक्ति की कारंवाई अधोलिखित 
दह्याओ में प्रतिसहत कर ली जायगी . 

(4) जबकि सामयिक निर्मुक्ति की दशा में कोई और अपराध किया गया 
हो और कोई अथंदण्ड या कठिन दण्ड दिया गया हो; 

(2) जबकि सामयिक निर्मुक्ति के पहले किए गए अन्य किसी अपराध के 
लिए कोई अथंदण्ड या और कठिन दण्ड दिया गया हो; 

(3) जबकि व्यक्ति को कोई अथंदण्ड या कठिन दण्ड भुगतना हो जो कि 
उसे सामयिक निर्मृक्ति के पूर्व किसी अन्य अपराध के लिए दिया 
गया था, 

(4) जबकि सामयिक निर्मुक्ति के नियन्त्रण विधयक विनियम अतिरूधित 
हो गए हों ! 


3५) जापान का संविधान 


सामयिक निर्मुक्ति की कार्रवाई के प्रतिसहत किये जाने की दशा में 
कारागार के बाहर बिताए गए दिनों को दण्ठ की अवधि में समिलित नहीं 
किया जायगा । 

अनु० 30--दाण्डिक निरोध से दण्डित व्यक्तियों को, परिस्थितियों के 
अनुसार, किसी भी समय प्रशासनिक अधिकारियों की कारंवाई द्वारा सामयिक 
रूप में निर्मुक्त किया जा सकता हैं । 


यही नियम उन व्यक्तियों के विषय में भी लागू होगा जो किसी बड़े या 


छोटे अर्थदण्ड को पूर्णतः देने में असमर्थ होने के फलस्वरूप निरोध में रखे 
गए हो । 


अध्याय 6 


दण्ड का भोगाधिकार एवं उसकी समाप्ति 
| 'ज़िको! ्र 


अनु० 3--किसी दण्ड से दण्डित व्यक्तियों को उस दण्ड के निष्पादन 
से भोगाधिकार द्वारा अवमुक्त किया जायगा । 


अनु? 32--यह भोगाधिकार उस समय पूरा होगा जबकि दण्ड की 
अन्तिम निर्णय को तिथि से निम्नाकित अवधि के अन्तर्गत दण्ड का निष्पादन ने 
किया गया हो' 

(4) मृत्युदण्ड के लिए, तीस वर्ष , 

(2) आजीवन कठोरश्रम-कारावास या आजीवन कारावास के लिए, बोस 
वर्ष ; 

(3) सीमित कठोरश्रम-कारावास या सीमेत कारावास के लिए, पनद्रह 
वर्ष, यदि अवधि दस वर्ष या उससे अधिक हो, दस वर्ष, यदि अवधि 
तीन वर्ष या उससे अधिक हो; पाँच वर्ष, यदि अवधि तीन वर्ष से 
कम हो; 

(4) बड़े अर्थंदण्डो के लिए, तीन वर्ष; 


(5) दाण्डिक निरोध, छोटे अ्थदण्डो एवं राज्यसात्करण के लिए, एक 
वर्ष । 


अपराधों का वियोजन एवं दण्डों का घटाव और क्षमाप्रदान $ 


अनु० 33--किसी विधि या आदेश द्वारा, जब किसी दण्ड का निष्पादन 
निलम्वित कर दिया गया हो या रोक दिया गया हो उस समय भोगाधिकार 
चाल नही होगा । 

आअलु० 34--दण्ड के निष्पादन के लिए अपराधी के बन्दीकरण द्वारा 
भोगाधिकार अवरुद्ध हो जायगा । 

बडे अर्थदण्डो, छोटे अर्थंदण्डो एवं राज्यसात्करण के लिए ऐसे दण्डो के 
निष्पादन द्वारा भोगाधिकार अवरुद्ध हो जायगा । 

_ अनु० 34--(2) यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध या उसके पक्ष मे कारावास 
या कठिनतर दण्ड का निष्पादन पूरा हो गया हो या क्षमा कर दिया गया हो 
और उसके बिना किसी बडे अथेंदण्ड या कठिनतर दण्ड से दण्डित हुए दस' वर्ष 
बीत गए हो तो दण्ड प्रभावशून्य हो जायगा । यही बात उस दशा में भी लागू 
होगी जबकि किसी व्यक्ति के विरुद्ध या पक्ष में बडे अर्थंदण्ड या छोटे अर्थदण्ड 
का निष्पादन पूरा हो गया हो या परिहृत कर दिया गया हो और बिना उसके 
किसी बडे अथंदण्ड या कठिन दण्ड से दण्डित हुए ही पाँच वर्ष बीत गए हो । 

उस दशा में जब कोई व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया जा चुका हो किन्तु दण्ड 
क्षमा कर दिया गया हो और दण्ड के अन्तिम निर्णय से दो वर्ष बीत गए हो 
और उसे बडा अर्थ॑दण्ड या कोई कठिन दण्ड न मिला हो तो अपराधी का दण्ड 
और क्षमा दोनो ही प्रभाव-रहित हो जाये गे। 


अध्याय 7 
अपराधों का वियोजन एवं दण्डों का घठाव और ज्ञमाग्रदान 
“हज्जाइ नो फुसेइरित्सु ओयोबि केइ नो गेन्मेन”” 


अनु० 35--किसी भी व्यक्तित को जो विधि अथवा आदेश के अनुसार 
अथवा अपना उचित कारये करेगा कोई दण्ड नहीं दिया जायगा। 

अनु० 35--किसी आसन्न एवं अन्यायपूर्ण आक्रमण से अपने या दूसरे 
व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए अनिवाय कार्य दण्डनीय नहीं 
होगे । > 


प्रतिरक्षा की सीमा को अतिक्रमण करने वाले कार्यो का दण्ड, परिस्थिति 
के अनुसार, हल्का या क्षमा किया जा सकता है। 


$१ ५ » 
है कर 


जापान का संविधान 


अनु? 37- जीवन, भरीर, स्वतत्रता या अपनी अथवा दूसरों की संपत्ति 
के प्रति उपस्थित खतरें को हटाने के लिए किए गए अनिवार्य कार्य दण्डनीय 
नही होगे, यदि उतत कार्यों द्वारा पहुंचाई गई क्षति, होने वाली क्षति से अधिक 
न हो। तथापि, परिस्थितियों के अनुसार, ऐसे कार्यो के दण्टो को, जिनमे होने 
वाली क्षति से उक्त कार्यों द्वारा की गई क्षति अधिक हो, हल्का अथवा क्षमा 
किया जा सकता है । 


पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (उपबन्ध )उन व्यक्तियों के सबंध मे लागू 
नहीं होंगी जो अपनी जीविका या व्यवसाय के कारण किसी विशेष बन्धत के 
अन्तर्गत हो । 


अनु० 38--बिना आशय के किए गए अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति 
को दण्डित नही किया जायगा परन्तु यह उस दशा में छागू नहीं होगा जहां कि 
किसी विधि में कोई विशेष व्यवस्था उसके विरुद्ध हो । 


उस दशा में जब कि किसी व्यक्ति को, जिसने अपराध किया हो, अपराध 
करते समय यह ज्ञात न रहा हो कि जो अपराध वह कर रहा हैं वह उसके 
सोचे गए अपराध से गुरुतर है तो उसे उसके गुरुतर अपराध के लिए दण्डित 
नही किया जायगा । 


विधि की व्यवस्था की अनभिज्ञता के बल पर किसी व्यक्ति को अपराध 
करने के आशय से शून्य नही माना जायगा। तथापि, इस दशा में परिस्थिति 
के अनुसार, दण्ड कम किया जा सकता है । 


अनु० 39--अविवेकी व्यक्तियों के कार्य दण्डनीय नहीं होंगे । निर्बेल 


मन वाले व्यक्तियों द्वारा किये गए अपराध-कृत्यो के दण्डो को हल्का कर 
दिया जायगा । 


अनु० 40---मूक-बधिरों के कार्य दण्डनीय नहीं होगे अथवा दण्डित 
होने पर उनका दण्ड हल्का कर दिया जायगा । 


अनु० 4--चौदह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों के अपराध दण्डनीय 
नहीं होगे । 
अनु० 42--उत्त व्यक्तियों का दण्ड हल्का किया जा सकता है जिहोने 


अपराध करने के बाद समर्थ अधिकारियों के समक्ष जाच होने पर अपना 
प्रत्यास्यान कर दिया हो । 


अनेकापराध 83 


यही नियम उन दशाओ में भी छागू होगा जब कि उस अपराध के संबंध 
में जिसका अभियोजन परिवाद पर हो, परिवाद करने के अधिकारी व्यक्ति 
के प्रति आत्म-प्रत्याख्यान किया गया हो । 


अध्याय 8 


आपराधिक प्रयत्न 


'मिसुइज़ाई' १ 
अनु० 43---उन व्यक्तियो का दण्ड हल्का किया जा सकता है जिन्‍्होने 
अपराध शुरू किया हो किन्तु निष्पन्न न किया हो । यदि अपराध का सपादन 
च्छया रोक दिया गया हो, तो दण्ड हल्का या क्षमा किया जा सकता है । 
अनु० 44---किसी अपराध के करने का प्रयत्न केवल उसी दशा में 


दण्डनीय होगा जब उक्त अपराध के उल्लेख करने वाले किसी अनुच्छेद मे बेसा 
विहित हो । 


अध्याय 9 
अनेकापराध 
“हेइगोजाइ” 
(एक ही व्यक्ति द्वारा किये गए अपराध-समूह, जिनका किसी अन्तिम निर्णय 


के पूर्व पता न ूूगा हो एवं जिन पर समिलित रूप से दण्ड के आरोप या निष्पादन 
के लिये अभिक्रिया की जानेवाली हो) 


अनु० 45---हेइगोजाइ” उन दो या अधिक अपराधों को कहते है जिन 
पर कोई अन्तिम न्याय-निर्णय न दिया गया हो । यदि किसी अपराध पर अन्तिम 
न्याय-निर्णय दिया जा चुका हो, केवल वह अपराध तथा अन्य अपराध जो 
निर्णय के पूर्व किये गए हो और जिनका अन्तिम न्याय-निर्णय हो गया हो, 
“हेइगोजाइ” में आते है । 


अनु० 46--यदि “हेइगोजाइ'” मे से किसी अपराध के लिए प्राण-दण्ड 
दिया जाने वाला हो तो राज्यसात्करण के अतिरिक्त और कोई दूसरा दण्ड नही 
दिया जायगा । 


इसी प्रकार यदि “हेइगोजाइ” में से किसी अपराध के लिए आजीवन 


कठोरश्रमकारावास या आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाने वाला हो तो बड़े 
8 


34. जापान का संविधान 


अर्थदण्ड, छोटे अथंदण्ड एवं राज्यसात्करण के अतिरिक्त और कोई दूसरा दण्ड 
नही दिया जायगा । 

अनु० 47--यदि “हेश्गोजाइ” मे से दो या उससे अधिक अपराध सीमित 
कठोरश्रमकारावास अथवा कारावास के दण्ड के योग्य हो तो दण्ड की चरम 
अवधि, गुरुतम अपराध की चरम अवधि तथा इसकी आधी और (अर्थात्‌ डेढ 
गुनी ) होगी, किन्तु यह अवधि दूसरे अनेक किए गए अपराधों के लिए 
उल्लिखित चरम अवधियो से अधिक नही होगी । 

अजु० 48--केवल अनु० 46 के परि० ॥ की दशा के अतिरिक्त, कोई 
अर्थदण्ड या अन्य दण्ड भी साथ-साथ दिया जायगा । , 

दो या अधिक अर्थदण्ड उतनी मात्रा तक दिए जायेगे जहाँ तक कि उनकी 
राशि अनेक अपराधों पर लगाए गए अर्थदण्डो के योग से अधिक न हो । 

अनु० 49---यद्यपि “हेइगोजाइ” के अन्तर्गत गुरुतम अपराध के लिये राज्य- 
सात्करण का उल्लेख नही किया गया हैँ, तथापि यह अतिरिक्त रूप मे लगाया 
जा सकता है यदि अन्यो मे से किसी अपराध पर राज्यसात्करण विहित हो । 

राज्यसात्करण के दो या अधिक दण्ड एक साथ लगाए जा सकते है । 

अनु० 50--यद्यपि “हेइगोजाइ” के अन्तर्गत एक या अधिक अपराध 
(अपराधों) पर न्याय निर्णय दिया गया हो और अन्य (अन्यो) पर नही, 
तो अनिर्णीत अपराध (अपराधों) पर न्याय-निर्णय दिया जायगा । 

अनु० 5।--यदि “हेइगोजाइ” पर दो या अधिक निर्णय दिए जा चुके हो, 
तो दण्ड संयुक्त करके निष्पादित किए जायेंगे; किन्तु यदि प्राण-दण्ड 
निष्पादित करना हो तो राज्यसात्करण के अतिरिक्त अन्य कोई भी दण्ड 
कार्यान्वित नहीं किया जायगा । यदि आजीवन कठोरश्रमकारावास या 
आजीवन कारावास का दण्ड निष्पादित करना हो तो अर्थ-दण्ड एवं राज्य- 
सात्करण के अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड कार्यान्वित नहीं किया जायगा। 
सीमित कठोरश्रमकारावास या सीमित कारावास के निष्पादन की अवधि, अनेक 
अपराधों में से गुरुतम के लिए उल्लिखित दण्ड की चरम अवधि एवं उसकी आधी 
(अर्थात्‌ डेढ गुती) से अधिक नही होगी । 

अनु० 52--यदि “हेइ्गोजाइ” के लिए दण्डित किसी व्यक्ति को एक (या 
अधिक ) अपराध (या अपराधो) के सबंध में सामान्य राज-क्षमा की कृपा प्रदान 
की गई हो तो ऐसे क्षमा-प्रदान से भिन्न अपराध (अपराधो) के लिए दण्ड का 
निर्णय विशेष रूप से किया जायगा । 


है 
फ 
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अनु० 53--अनु० 46 से विहेत दशाओ के अतिरिक्त, दाण्डिक निरोध 
या छोटे अथंदण्ड भी अन्य दण्डो के साथ आरोपित किये जा सकते है । 

दो या अधिक दाण्डिक निरोध या छोटे अथ॑ंदण्ड एक साथ आरोपित किए 
(लगाए) जायेगे । 

अलनु० 54--जब किसी एक ही काये में अनेक अपराध होते हो अथवा जब 
कोई ऐसा कार्य जो किसी अपराध के करने का साधन या प्रतिफल हो और 

अन्य अपराध का रूप धारण कर ले तो उसके लिए दण्ड उस व्यवस्था के 

अन्तर्गत दिया जायगा जो गुरुतम दण्ड का विधान करती हो । 


“« अनु० 49 परि० 2 की व्यवस्था पिछले परिच्छेद के सबध में लागू होगी। 
अनु? 55--निकाल दिया गया । 


अध्याय 0 


पुनरावृत्त अपराध 


/ “रुृइहन 79 
अनु० 56--यदि कोई कठोरश्रमकारावास से अपराधित व्यक्ति, इसके 
निष्पादन के पूर्ण होने या क्षमा किये जाने के दिन से पाँच वर्ष के अन्दर फिर 
कोई अपराध किया हो और जिसे सीमित कठोरश्रमकारावास से दण्डित 
करना हो तो उक्त अपराध एक दूसरे अपराध को घटित करेगा । 


यही नियम उस दश्या में भी छागरू होगा जबकि कोई व्यक्ति जिसे कठोर- 
श्रमकारावास का दण्ड पाने के योग्य अपराध के लिए प्राण-दण्ड से दोषित 
किया गया हो, और उसने पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अवधि के अन्दर 
जिसका परिकलन दण्ड निष्पादन के क्षमा किये जाने के दिन से किया जायगा -- 
फिर दूसरा अपराध किया हो, अथवा उस दशा में जबकि दण्ड कठोरश्रमकारावास 
के रूप में हल्का कर दिया गया हो, उस दिन से जबकि दूसरे कठोरश्रम- 
कारावास का निष्पादन पूरा हो गया हो या क्षमा कर दिया गया हो और उसे 
कठोरश्रमकारावास के दण्ड से दोषित करना हो | 


किसी अनेकापराध (हेइगोजाइ) के अभियुक्त को, जिसके अनेकपराध में 
कोई अपराध कठोरश्रमकारावास दण्ड के योग्य हो, चाहे ऐसा अपराध उक्त 
अनेक अपराध का गुरुतम अपराध भले ही न हो, पुनरावृत्त अपराध से सबद्ध 
व्यवस्थाओ के लागू होने के लिए कठोरश्रमकारावास से दण्डित माना जायगा। 
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अज्नु० 57-किसी पुनरावृत्त अपराध के दण्ड की अवधि, उस अपराध के लिए 
उल्लिखित कठोरश्रमकारावास की चरम अवधि के दुगुने से अधिक नही होगी । 
अलनु० 58--निकालरू दिया गया। 


अलनु० 59---पुनरावृत्त अपराधों से सबद्ध व्यवस्थाएँ उसी तरह उन व्यक्तियों 
पर भी लागू होगी जिन्होने कोई अपराध तीन या अधिक बार किया हो । 


अध्याय 4] 


सहापराधिता 


६ 'क्योहन! || 
अनु० 60--किसी अपराध-कार्य में सहयोग देने वाले दो या अधिक 
व्यक्तियों को मुख्य अपराधी के रूप में व्यवहृत किया जायगा । 
अनु० 6--बह व्यक्ति, जिसने दूसरे को अपराध करने के लिए उकसाया 
हो या उससे अपराध करवाया हो, मुख्य अपराधी समझा जायगा । 
यही नियम उस व्यक्ति के सबध में भी लागू होगा जिसने किसी उकसाने 
वाले को उकसाया हो । 


अनु० 62--मुख्य अपराधी को सहायता देने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका 
उपसहायक हें ! 
उपसहायक को उकसाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपसहायक ही समझा 
जायगा । क 

अनु० 63---उपसहायक का दण्ड, मुख्य अपराधी के दण्ड का हल्का किया 
गया दण्ड होगा । 

अनु० 64--अन्यथा विशेष प्रकार से विहेत दशा को छोड़कर, उकसाने 
वालो एव उपसहायको को दाण्डिक निरोध अथवा छोटे अर्थ दण्ड द्वारा दण्डनीय 
अपराधो के लिए दण्डित नहीं किया जायगा । 

अनु० 65--थ्रदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में फेस गया हो जो 
अपराध करने वाले की स्थिति के कारण अपराध हो तो उसे सहापराधी के 
रूप में व्यवह्ृत किया जायगा भछक्षे ही उसकी बसी स्थिति न हो । 

यदि दण्ड की गुरुता अपराधी की स्थिति पर निर्भर करती हो तो वैसी 
स्थिति न रखने वाले व्यक्तियो को सामान्य दण्ड दिया जायगा । 
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अध्याय 2 


(दण्ड) घटाव वाली परिस्थितियों के कारण 
दण्ड का घटाव 
६ “कुर्यों गेडनकेइ' १ 
अनु० 66--(दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियों के रहने पर किसो 
अपराध का दण्ड हल्का किया जा सकता हैं । 
अनु० 67--विधि द्वारा भले ही दण्ड बढ़ाया या घटाया जाने वाला हो, 
फिर भी (दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियो के कारण (दण्ड) हल्व। 
किया जा सकता हैं ! 


अध्याय 43 


दण्ड के बढ़ाव या घटाव के सामान्य नियम 
“कगेन रेइ” 

अनु० 68-...यदि विधि द्वारा दण्ड हल्का करने के एक (या अधिक) 

आधार हो (हो, ) तो वह अधोलिखित नियमों के अनुसार हल्का किया जायगा : 

(4) यदि प्राणदण्ड को हल्का करना हो तो इसे कठोरश्रमकारावास' या 
कारावास के रूप में किया जायगा जिसकी अवधि आजीवन अथवा 
दस वर्ष से कम नही होगी; 

(2) यदि आजीवन कठोरश्रमकारावास या आजीवन कारावास दण्ड हल्का 
करना हो तो इसे सीमित कठोरश्रमकारावास या सीमित कारावास के 
रूप में किया जायगा जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नही होगी; 

(3) यदि सीमित कठोरश्रमकारावास या सीमित कारावास हल्का करना 
हो तो इसे सीमित दण्ड की अवधि का आधा कर दिया जायगा; 

(4) यदि कोई बडा अथंदण्ड हल्का करना हो तो इसे उसकी कुल राशि 
का आधा कर दिया जायगा; 

(5) यदि दाण्डिक निरोध हल्का करना हो तो उसकी चरम अवधि का 
आधा कर दिया जायगा; 
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(6) यदि कोई छोटा अथंदण्ड हल्का करना हो तो उसे उसकी कुल राशि 
का आधा कर दिया जायगा। 

अनु० 69---जब विधि द्वारा कोई दण्ड हल्का करना हो किन्तु उससे 
सबद्ध अनुच्छेद दो या अधिक दण्दो का विधान करता हो, तो सबसे पहले 
लगाए जाने वाले दण्ड का निर्णय एवं तत्पश्चात्‌ दण्ड का हल्काव किया 
जायगा । 

अनु० 70---यदि कठोरश्रमकारावास, कारावास या दाण्डिक निरोध को 
हल्का करने में पूरे एक दिन से कुछ घटे कम पडे तो उनकी गणना नही की 
जायगी । 

* यही नियम उस दशा में लागू होगा जबकि किसी (बड़े) अथंदण्ड या 

छोटे अथंदण्ड को हल्का करने मे एक “सेन” का कोई भाग (भिन्न) बच रहे । 

अनु 77--(दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियों के कारण दण्ड का 
हल्काव करने में अनु ज्छेद 68 एवं पिछले अनुच्छेद के नियमो का भी अनुसरण 
किया जायगा । 

अनु० 72---यदि दण्डो को, उसी समय, बढ़ाना और हल्का करना हो तो 
उसका अधोलिखित क्रम होगा 

() पुनरावृत्त अपराध के लिए दण्ड में बढाव; 

(2) विधि द्वारा दण्ड में घटाव, 

(3) अनेकापराध (हेइगोजाइ) के लिए दण्ड में बढाव; 

(4) (दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियों के कारण दण्ड में घटाव। 


दूसरा खण्ड--अपराध 


अध्याय ॥ 
असु० 78 से 76 तक निकाल दिया गया । 
अध्याय ? 


गृहयुद्ध से संबद्ध अपराध 


“जइरान नि कन्सुरु त्सुमि” 
अनु० 77--प्रत्येक व्यक्ति, जिसने सरकार (राज्यसत्ता )को उखाड फेंकने, 
राज्य के उपनिवेश के बलात्‌ अभिग्रहण करने, अथवा अन्य प्रकार से राष्ट्रीय 
सविधान के विध्वस्त करने की धारणा से कोई विद्रोह सबन्धी या राजद्रोही 
कृत्य किया हो, गृहयद्ध करने का अपराधी होगा और अधोलिखित विशेषताओ 
के अनुसार दण्डित किया जायगा 

() प्रधान राजद्रोहियो को प्राण-दण्ड अथवा आजीवन कारावास, 

(2) जिन्होने षड्यत्रों मे भाग लिया हो अथवा किसी भीड़ में अपना 
आदेश चलाया हो, उन्हें आजीवन अथवा कम से कम तीन वर्ष का 
कारावास; वे जो ऐसे अनेक अन्य कृत्यो में रंगे हो, उन्हें एक वर्ष 
से लेकर दस वर्ष तक का कारावास, 

(9) विप्लव-सबधी या राजदब्रोही कृत्य में अनुयायियो अथवा केवल 
समिलित होने वालो को अधिक से अधिक तीन वर्ष का कारावास । 

पिछले परिच्छेद के क्रमा० 3 में उल्लिखित व्यक्तियो को छोड़कर पिछले 

परिच्छेद के अपराध का प्रयत्न भी दण्डतीय होगा । 

अनु० 78--श्रत्येक व्यक्ति को, जिसने गृहयुद्ध के छिए तैयारी की हो, या 

षड़यत्र किया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कारावास दण्ड दिया 
जायगा । 


अनु० 79-- प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अस्त्र-शस्त्र, धन, खाद्य-सामाग्री या 
ऐसे अन्य कार्य से सहायता द्वारा पिछले दो अनुच्छेदो का अपराध किया हो, 
अधिक से अधिक सात वर्ष तक का कारावास का दण्ड दिया जायगा । 

अनु० 80---यदि कोई व्यक्ति जो पिछले दो अनुच्छेदों का अपराध कर 
चुका हो, किन्तु विष्लव के सपादन के पहले ही आत्मप्रत्याव्यान कर दे तो 
उसका दण्ड क्षमा कर दिया जायगा । 


40 जापान का संविधान 


अध्याय 3 


(बाह्य) युद्ध संबंधी अपराध 

अनु० 8--अ्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी विदेशों राज्य के साथ 
षड़्यन्न किया हो और उस देश से जापान राज्य के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग 
कराया हो, प्राणदण्ड दिया जायगा । 

अनु० 82--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी विदेशी राज्य के जापान के 
विरुद्ध शक्ति के प्रयोग करने पर उक्त विदेशी राज्य की सेना में सनिक सेवा 
के लिए प्रवेश किया हो या उसे सेनिक सहायता दिया हो, प्राण-दण्ड अथवा 
आजीवन या कम से कम दो वर्ष का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा । 

अनु०- 83 से 86 तक निकाल दिया गया । 

अनु० 87--अनुच्छेद 8] एवं 82 के अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे। 

अनु० 89--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अनुच्छद 8] एवं 82 में 
उल्लिखित अपराधों के लिए उद्योग किया हो या षड्यत्र किया हो, एक वर्ष से 
लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा। 

अनु० 89--निकाल दिया गया। 


अध्याय 4 


अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों से संबद्ध अपराध 
“कोक्‍्को नि कन्सुरु त्सुमि” 

अनु०--90 और 9। निकाल दिए गए । 

अनु० 9१2--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी विदेशी शक्ति (देश) को 
अपमानित करने की धारणा से उसके राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्र के किसी अन्य 
प्रतीक को हानि पहुँचाया, विनष्ट किया, हटा दिया या धराश्ायी किया हो, 
दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड या 200 येन तक का अर्थदण्ड 
दिया जायगा किन्तु उक्त दण्ड का अभियोजन उक्त सरकार की मॉँग पर ही 
किया जायगा । 


अनु० 95--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी विदेशी शक्ति के विरुद्ध 
निजी युद्ध करने की धारणा से तैयारियाँ की हों या उसके लिए षड्यत्र किया 


कार्यालयीय कार्यो में बाधा डालने के अपराध 4] 


हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कारावास का दण्ड दिया जायगा; 
किन्तु आत्म-प्रत्याख्यान करने पर दण्ड क्षमा कर दिया जायगा। 

अनु० 94--पअरत्येक व्यक्ति को, जिसने दो विदेशी शक्तियों के युद्धकाल 
में, तटस्थता के अध्यादेश का उल्लंघन किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष 
तक का कारावास या 4,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा। 


अध्याय 5 


कार्यालयीय कार्यी में बाधा डालने के अपराध 
“कोमु नो शिक्को वो बोगैसुरु त्सुमि” 
अनु० 95--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपना कत्तेव्य करते हुए किसी 
लोक कमंचारी के विरुद्ध हिसा या धमकी का प्रयोग किया हो, तीन वर्ष तक 
का कठोरश्रमकारावास या कारावास का दण्ड दिया जायगा। 


यही उस प्रत्येक व्यक्ति के सबध में छागू होगा जिसने किसी छोक कमंचारी 
के विरुद्ध हिसा या धमकी का प्रयोग, उससे कोई कारंबाई कराने या किसी 
कार्रवाई से विमुख करने या उसे अपने पद से त्याग-पत्र दिलाने के अभिप्राय से 
किया हो । 

अनु० 96---() प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी छोक कर्मचारी द्वारा 
अकित मुद्राओ या कुर्की के चिह्लो को नुकशान पहुंचाया हो या विनष्ट किया हो 
अथवा जिसने अन्य प्रकार से उन मुद्राओ या चिह्नो को व्यर्थ कर दिया हो, दो वर्ष 
तक का कठोरश्रमकारावास अथवा 300 येन तक का अर्थ॑दण्ड दिया जायगा। 

अनु० 96--(2) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने सपत्ति छिपा दिया हो, 
नुकसान किया हो, विनष्ट कर दिया हो अथवा अन्तरित कर देने का बहाना 
किया हो, अथवा अनिवाय॑ निष्पादन के परिहार के लिए किसी बाध्यतावश 
रखने का बहाना किया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास अथवा 4,000 
येन तक का अथंदण्ड दिया जायगा । 


अजनु० 96--(3) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी सार्वजनिक नीलामी 
या निविदा के सबध में किसी कपटपूर्ण उपाय या प्रभाव से औचित्य के 
प्रतिकूल कोई कार्य किया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 5,000 
येव तक का अर्थदण्ड दिया जायगा । 
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यही उस व्यक्ति के सबध में भी छागू होगा जिसने उचित मूल्यों को कम 
करने या अनूचित लाभ पाने के अभिप्राय से आपस में परामर्श किया हो। 


अध्याय 6 


निकल भागने (पलायन) के अपराध 
“तोसो नो त्सुमि” 


अनु० 97--प्रत्येक सिद्धदोष या असिद्धदरोष बन्दी को, जो निकल भागे, 
एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा । 


अनु० 95--- यदि कोई सिद्धदोष या असिद्धदोष बन्दी या व्यक्ति, जिसके 
विरुद्ध प्रस्तुति का अधिपन्न निष्पादित हो, निरोध-स्थान या बन्धन को तोडकर 
या हिसा या धमकी देकर, या दो या अधिक व्यक्तियो के साथ कामत उपेक्षा 
करके निकरू भागा हो, उसे तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम- 
कारावास का दण्ड दिया जायगा । 


अनु? 99 - प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधि या आदेश द्वारा निरोधित किसी 
अन्य व्यक्ति को छुडा लिया हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम- 
कारावास का दण्ड दिया जायगा। 


ँ 


अनु० 00--.प्रत्येक व्यक्ति को, जिसन विधि या आदेश द्वारा निरोधित 
किसी अन्य व्यक्ति को निकरू भगाने के अभिप्राय से ऐसे यत्र या साधन 
उपलब्ध किया हो, या उसके निकरू भागने को सरल बनाने के अभिप्राय वाले 
अन्य प्रकार के कार्य किया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या दण्ड 
दिया जायगा । 


प्रत्येक व्यक्ति को जिसने पिछले परिच्छेद के अभिप्राय से हिंसा का प्रयोग 
किया हो या धमकी दी हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम- 
कारावास का दण्ड दिया जायगा। 

अनु० 04--्रत्येक व्यक्ति को, जो विधि या आदेश द्वारा स्थानबद्ध 
व्यक्तियों को देखभाल या वहन के लिए उत्तरदायी हो, और उसने, उन्हें निकल 
भागने दिया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास 
दण्ड दिया जायगा । 


अनु० 702---इस अध्याय के अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे । 
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अध्याय 7 
अपराधियों को संभ्रय देने एवं साक्ष्य के अधिलंघन के अपराध 


“हन्निन्‌ ज़ोतोकु ओयोबि शोको इन्मेत्सु नो त्सुमि” 
अनु० 03--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी ऐसे व्यक्ति को आश्वय दिया 
हो या उसकी तलाशी मे हस्तक्षेप किया हो या जिसने अर्थंदण्ड या गुरुतर 
दण्ड द्वारा दण्डनीय अपराध किया हो अथवा जो निरोध की अवस्था मे निकल 
भागा हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 200 येन तक का अर्थदण्ड 
दिया जायगा। 


अनु ०१04- -प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी 
आपराधिक अभियोग में, साक्ष्य का दमन किया हो, जालसाज़ी किया हो 
अथवा उसे मिथ्या बनाया हो, अथवा जिसने जाली या भिथ्या साक्ष्य का 
प्रयोग किया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 200 येन तक का 
अर्थंदण्ड दिया जायगा । 


अनु० 05---जब इस अध्याय का कोई अपराध अपराधी या फरार के 
किसी सबधी द्वारा अपराधी या फरार के छाभ के लिए किया जाय तो दण्ड 
क्षमा किया जा सकता है। 


अध्याय 8 


बलवे का अपराध ह 
“उोजो नो त्सुमि' ४ 
अनु० 706-वे व्यक्ति, जो बडी सख्या मे एकत्र होकर हिंसा किये हो 
अथवा धमकी दिये हो, बलवे के अपराधी माने जायेगे और उन्हे निम्नलिखित 
वर्गीकरण के अनुसार दण्ड दिया जायगा * 

(।) सरगना को एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास 
या कारावास दण्ड, 

(2) जिन्होंने दूसरो को निर्देश दिया या नेतृत्व किया एवं अशाति फैलाई 
हो, उन्हें छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 
कारावास दण्ड, 

(3) जिन्होंने केवछ अनुसरण किया हो, उन्हे 50 येन तक का अर्थदण्ड । 
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अनु० 707---उन व्यक्तियों मे से जो हिसक प्रयोग करने या धमकी देने 
के अभिप्राय से बडी सख्या में एकत्र हुए हो एवं लोक-कर्मचारियो द्वारा तीन 
या अधिक बार तितर-बितर होने के लिए आदेश दिए जाने पर भी नही 
हटे हो, सरगनो को तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास एवं 
अन्यो को 50 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा । 


अध्याय 9 


आग लगाने एवं उपेक्षावश जलाने के अपराध 
“होका ओयोबि शिक्का नो त्सुमि” 


अनु० 08--.प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने मानव-निवास के रूप में प्रयुक्त 
अथवा जिसमें व्यक्ति हो ऐसे भवन, रेलगाडी, बिजली की कार, जलूयान, या 
कारावास खान को आग लगा कर जला दिया हो, प्राण-दण्ड या आजीवन-अथवा 
कम-से कम पॉच वर्ष तक का कठो रश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा। 


अन० 09- प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी भवन, रेलगाडी, जलयान 
या खान को जिसका प्रयोग, उस' समय मानव-निवास के रूप में नहीं होता था, 
अथवा जिसमें आदमी नहीं थे, आग छगा कर जला दिया हो, कम से कम दो 
वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा । 

यदि पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित वस्तुओ में से कोई अपराधी की निजी 
सपत्ति रही हो तो उसे छः मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रम- 
कारावास दण्ड दिया जायगा; किन्तु यदि कोई सार्वजनिक सकट न हुआ हो 
तो कोई दण्ड नहीं दिया जायगा । 

अनु० 770-- प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो अनुच्छेदो में उल्लिखित 
ब्रस्तुओ के अतिरिक्त किसी वस्तु में आग रूगाकर जरा दिया हो और उससे 
सार्वजनिक सकठ उत्पन्न किया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोर- 
श्रमकारावास दण्ड दिया जायगा । 

यदि' पिछले परिच्छेद में उल्लिखित वस्तु अपराधी की निजी सपत्ति हो, 
तो उसे एक वर्ष तक का कठोर-श्रमकारावास दण्ड या 00 येत तक का 
अर्थंदण्ड दिया जायगा । 

अनु० 7--अनु० 09 परि० 2 या, पिछले अनुच्छेद के परि० 2 के 
अपराध-सपादत के फलस्वरूप यदि अनुच्छेद 08 या 09 परि० ) मे 


आग लगाने एवं उपेक्षावश जलाने का अपराध 485 


उल्लिखित वस्तुओ तक आग फैल गई हो और उन्हें जला दिया हो तो अपराधी 
को तीन मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया 
जायगा । 

यदि पिछले अनुच्छेद के परि० 2 मे उल्लिखित अपराध के संपादन के 
फलस्वरूप आग फल गई हो और पिछले अनुच्छेद के परि० | में उल्लिखित 
किसी वस्तु को जला दिया हो तो अपराधी को तीन वर्ष तक का कठोरश्रम- 
कारावास दण्ड दिया जायगा । 

अनु० 772--अनु० 08 एवम्‌ 09 परि० ] के अपराधो के प्रयत्न भी 
दण्डनीय होगे । 

अनु० 73--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अनु ० 08 या 09 परि० ॥ 
में उल्लिखित अपराध को करने के अभिप्राय से तैयारियाँ की हो, दो वर्ष तक 
का कठोरश्रम-कारावास दण्ड दिया जायगा , किन्तु परिस्थितियो के 
अनुसार उसका दण्ड पूर्णतः क्षमा भी किया जा सकता हैँ । 

अनु० 4---्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अग्निकाण्ड के अवसर पर 
आग बुझाने वाले यत्र को छिपा दिया हो, नुकसान पहुँचाया हो, (विनष्ट कर 
दिया हो) अथवा अन्य किसी तरह से आग बुझाने में बाधा पहुँचाई हो, एक 
वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा । 

अनु० 5--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अनु० 409 परि० व एवं 
अनु० 0 परि० | में उल्लिखित किसी वस्तु को जला दिया हो उसे दूसरे 
व्यक्ति की वस्तु जलाने वाले व्यक्ति के रूप में व्यवहृत किया जायगा यदि 
उक्त वस्तु कुर्की के अन्दर हो, जिसका वास्तविक अधिकार निर्णीत न हो, 
किराए या पटटे पर दी गई हो, या बीमाकृत हो, चाहे उक्त वस्तु अपराधी की 
ही क्यो न हो । 

अनु० /6--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने असावधानी के कारण अनु० 
]08 या अनु० 09 में उल्लिखित किसी वस्तु को जला दिया हो और जो 
अन्य व्यक्ति की सपत्ति हो, ,000 येनत तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा । 

यही नियम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सबध में भी छाग्रू होगा जिसने अनु ० 
09 में उल्लिखित किसी वस्तु को जो उसकी निजी सपत्ति हो, अथवा अनु० 
0 में उल्लखित किसी वस्तु को असावधानी के कारण जला दिया हो और 
उससे कोई सार्वजनिक संकट उत्पन्न कर दिया हो । 
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अनु० 77--() प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने बारूद (2ध०70ज06०), 
भाष बायरूर (808977-00767 ) या अन्य किसी विस्फोटक वस्तु का विस्फोट 
किया हो और (उससे) अनु ० 08 में उल्लिखित किसी वस्तु या अनु० 09 
में उल्लिखित किसी वस्तु को नुकसान पहुँचाया हो या विनष्ट कर दिया हो, जो 
दूसरे व्यक्ति की सपत्ति रही हो, आग लगाने वाले की तरह ही दण्ड दिया 
जायगा। यही नियम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सबंध में छागू होगा जिसने अनु० 
09 या ]0 में उल्लिखित किसी वस्तु को हानि पहुंचाया हो या विनष्ट 
किया हो जो उसकी निजी सपत्ति रही हो, और उससे कोई सावंजनिक सकट 
उत्पन्न किया हो । 


यदि पिछले परिच्छेद का कोई क्ृत्य असावधानी के कारण हो गया हो तो 
उसे असावधानी के कारण लगी हुईं आग के कृत्य की तरह व्यवहृत किया 
जायगा । 

अनु० 777-(2)--ऐसी दशा में जबकि अनु० 6 या पिछले अनु० के 
परि० 4 में उल्लिखित कोई कृत्य, व्यावसायिक दृष्टि से आवश्यक सावधानी 
की उपेक्षावश या घोर उपेक्षा से हो गया हो तो अपराधी को तीन वर्ष तक 
का कारावास या 3,000 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा । 

अनु० 8--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने गेस, बिजली या भाप को किसी छेद 
से निकलने दिया हो या बाहर प्रवाहित किया हो, या बन्द कर दिया हो और 
उससे दूसरों के जीवन, शरीर या सपत्ति को सकट उत्पन्न कर दिया हो, तीन वर्ष 
तक का कठोरश्रमकारावास या 00 येन तक का अ्थंदण्ड दिया जायगा। 


प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने गैस, बिजली या भाप को किसी छेद से निकलने 
दिया हो, बाहर प्रवाहित किया हो, या बन्द कर दिया हो और उससे दूसरे 
को मार डाला हो या घायछ किया हो, उपर्युक्त' दण्ड एवं घायल करने के दण्ड 
की तुलना में जो गुरुतर दण्ड होगा दिया जायगा । 


अध्याय ]0 


आप्लावन एवं जल के उपयोग से संबद्ध अपराध 


“इस्सुइ ओयोबि सुइरी नि कन्सुरू त्सुमि” 
अनु० 79--.अ्रत्येक व्यक्ति को, जिसने कोई आप्लावन (बाढ) किया हो 
और उससे किसी भवन, रेलगाडी, बिजली की कार या खान को जलूमग्न कर 
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दिया हो या क्षति पहुचाई हो जिसका उपयोग जन-आवास के रूप में होता हो 
या जिसमे व्यक्ति रहा हो (रहे हो ), प्राण-दण्ड या आजीवन कारावास या कम 
से कम तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा। 


अनु० 720--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने आप्लावन किया हो और उससे 
पिछले अनुच्छेद मे उल्लिखित से भिन्न वस्तुओ को जलमग्न किया हो या क्षति 
पहुँचाई हो और इस प्रकार कोई जन-सकट उपस्थित कर दिया हो, एक वर्ष 
से दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा। 


यदि आप्लावन से क्षत वस्तु अपराधी की निजी सपत्ति हो तो पिछले 
अनुच्छेद का दण्ड केवल उसी द्ा में लागू होगा जबकि उक्त वस्तु कुर्की में हो, 
वास्तविक अधिकार के विवाद में हो, भाडे पर दी गई हो, पट्टे पर दी गई हो 
या बीमाकृत हो । 


अनु० 2--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने आप्लावन के समय उसे दूर 
करने मे उययोगी किसी वस्तु को छिपा दिया हो, क्षति पहुँचाई हो या नष्ट 
किया हो या किसी दूसरी तरह से आप्लावन के लिए प्रयुक्त क्रिया का 
निरोध किया हो, एक वर्ष से दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया 
जायगा । 


अनु० 22--्रत्येक व्यक्ति को, जिसने प्रमादवश कोई आप्लावन कर 
दिया हो और उससे अनु० 49 में लिखित किसी न किसी वस्तु को क्षति 
पहुँचाई हो या जिसने (उसी तरह) अनु ० 720 में लिखित किसी वस्तु को 
क्षति पहुँचाई हो एवं उससे कोई जन-सकठ उपस्थित किया हो, 300 येन तक 
का अ्थेंदण्ड दिया जायगा । ' 


अनु० 23--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसन किसी भराव या बॉध को तोड 
दिया हो, किसी प्रणाल (मोरी) को नष्ट किया हो, या पानी के उपयोग को 
रोकने अथवा बाढ़ या आप्लावन करने के आशय से कोई अन्य कार्य किया 
हो, दो वर्ष तक का कठो रश्रमकारावास या कारावास अथवा 200 येन तक का 
अर्थदण्ड दिया जायगा । 
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अध्याय ] 
यातायात में अवरोध पहुँचाने से संबद्ध अपराध 


“ओराइ वो बोगाइ-सुरु स्सुमि” 
अनु० .24---प्रत्येक व्यक्ति को, जो स्थक या जल से किसी सड़क को 
हानि पहुँचा कर, नष्ट करके या अवरुद्ध करके या किसी पुल को तोड कर 
यातायात बाधित किया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 200 यन 
तक का अ्थंदण्ड दिया जायगा । 


प्रत्यक व्यक्ति को, जिसने पिछले परिच्छेद के अपराध को करने मे किसी 
अन्य व्यक्ति को घायरूू किया हो या मार डाला हो, उक्त दण्ड ऐव घायल 
करने के दण्ड की तुलना में गुरुतर दण्ड से दण्डित किया जायगा । 


अनु० 25---प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने रेलवे या उसके सिंगनल (केतु, 
8870.) ) को क्षति पहुँचाई हो या नष्ट किया हो या अन्य प्रकार से ट्रेन या 
बिजली की कार के यातायात को खतरा पंदा किया हो, कम से कम दो वर्ष 
तक के सोमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दण्डित किया जायगा। 

यही नियम उन व्यक्तियों के सबध में भी लागू होगा जिन्होंने किसी 
लाइट हाउस (72/70086) या बोया (0०9) को नुकसान पहुँचाया 
हो या नष्ट किया हो अथवा दूसरी तरह से नौपरिवहन यातायात को खतरा 
पैदा किया हो । 

अनु० 726--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी रेलगाडी या बिजली की 
कार का, जिसमें आदमी रहे हो, स्थूलन (पः86४) किया हो, या नष्ट किया हो, 


आजीवन या कम से कम तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड 
दिया जायगा । 


यही नियम उस व्यक्ति के सबंध में भी छागू होगा जिसने किसी जल्यान 
को, जिसमें आदमी रहे हो, डुबो दिया हो या विनष्ट किया हो । 

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो परिच्छेदों के अपराधों के करने में 
किसी अन्य व्यक्ति का प्राणान्त कर दिया हो, प्राण-दण्ड या आजीवन 
कठोरश्रमकारावास के दण्ड से दण्डित किया जायगा । 


अनु० 27--अत्येक व्यक्ति को, जिसने अनु० 25 का अपराध किया हो 
और उससे किसी रेलगाडी या बिजली की कार का स्थूलन कर दिया हो या 


गोपनीयता-उल्लंघन के अपराध 4.9 


किसी जलयान को ड्बो दिया हो या विनष्ट कर दिया हो, पिछले अनुच्छेद 
में विहित व्यवस्था के अनुसार व्यवहृत किया जायगा । 

अनु० 28--अनु ० 724 परि० 4, अनु ० 25, एवं अनु० 426 परि० 4 
और 2 में निर्दिष्ट अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे । 

अनु० 29--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने असावधानी के कारण किसी 
रेलगाडी या बिजली की कार या जलूयान-यातायात को खतरा पहुँचाया हो, 
या किसी रेलगाडी या बिजली की कार का स्थूलन किया हो या उन्हें विनष्ट 
किया हो या किसी जल्‍रूयान को डुबो दिया हो या विनष्ट किया हो, अधिक से 
अधिक 509 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा । 

यदि पिछले परि० का कोई अपराधी यातायात के उपर्यक्त व्यापार में 
लगा हो, तो उसे तीन व तक का कारावास दण्ड या 4,000 येन तक का 
अर्थदण्ड दिया जाएगा । 


अध्याय 2 


अतिचार (77८»००४४) के अपराध 
“जुक्यो वो ओकसु त्सुमि” 
अनु० 30--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने बिना किसी कारण के किसी 
वास-गृह या आरक्षित स्थान, भवन या जलयान का अतिचार किया हो या 


माँग करने पर ऐसे स्थान को छोड न दिया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष का 
कठो रश्रमकारावास दण्ड या 50 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा। 


अनु० 43।--निकाल दिया गया । 
अनु० 32--अनु ० 430 के अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे । 


अध्याय ।3 


गोपनीयता-उल्लंघन के अपराध 
“हिमित्सु वो ओकसु त्सुमि” 
अनु० 733--्रत्येक व्यक्ति को, जिसने बिना किसी उचित कारण के 


किसी मुहरबन्द पत्र को खोल दिया हो. अधिक से अधिक एक वर्ष का कठोर- 


अ्रमकारावास दड अथवा 200 यन तक का अर्थंदण्ड दिया जायगा । 
रथ 
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अनु० 34 -प्रत्येक व्यक्ति को, जो कोई काय-चिकित्सक, औषधकारक, 
औषधिनिर्माता, धात्री, वकील (विधिज्ञ), परामशेंदाता या लेख्यप्रमाणक 
(70॥979) हो या रह चुका हो तथा जिसने बिना किसी कारण के किसी अन्य 
व्यक्ति का कोई गोपनीय रहस्य खोल दिया हो, जो कि उसकी जानकारी मे 
अपने व्यवसाय के अनुसरण-सबंधी किसी तथूय से आया हो, अधिक से अधिक : 
छ मास तक का कठोरश्रमकारावास या 00 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जाएगा। 


यही नियम प्रत्येक उस व्यक्ति के सबंध में भी लागू होगा जो किसी ऐसे 
व्यवसाथ में लगा हो या रह चुका हो, जो धर्म या आराधना से सबद्ध हो और 
जिसने किसी ऐसे व्यक्ति का रहस्य खोल दिया हो जो व्यक्ति उसकी जानकारी 
में अपने व्यवसाय के अनुसरण-सबन्धी किसी तथूय से आया हो । 


अनु० 435--इस अध्याय में निर्दिष्ट अपराध की कार्यवाही परिवाद 
(0070]78770) पर ही की जाएगी । 


अध्याय 4 
अफीम-तम्बाकू से संबद्ध अपराध 
“अहेन-तबको नि कन्सुरु त्सुमि” 


अनु० 36--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अफीम-तम्बाकू का आयात किया 
हो, निर्माण या विक्रय किया हो या विक्रय के अभिप्राय से अपने पास रखा हो, 
छ. मास से सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा। 


अनु० 37 - प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अफीम-तम्बाक्‌ पीने के उपयोग 
में आने वाले किसी उपकरण का आयात, निर्माण या विक्रय किया हो, या विक्रय 
के अभिप्राय से अपने पास रखा हो, तीन मास से केकर पॉच वर्ष तक का 
कठो रश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा । 


अनु० 38--कोई भी सीमा-शुल्क कर्मचारी जिसने अफीम-तम्बाक्‌ 
अथवा अफीम-तम्बाक्‌ पीने में उपयोगी किसी उपकरण का आयात किया हो 
या आयात की अनुज्ञा दी हो, उसे एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोर- 
श्रमकारावास' का दण्ड दिया जाएगा । 


अनु? 439---अफीम-तम्बाक्‌ पीने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से 
अधिक तीन वर्ष तक का कठोस्श्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा। 


पेय जल से संबद्ध अपराध हा 


प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने लाभ के निमित्त अफीम पीने के लिए कोई 
स्थान प्रदान किया हो, छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रम- 
कारावास का दण्ड दिया जायगा । 

अनु? 40--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अफीम तम्बाक्‌ पीने का कोई 
उपकरण रखा हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रमकाराबवास का 
दण्ड दिया जायगा । 

अलनु० 4---इस अध्याय के अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे । 


अध्याय 5 
पेय जल से संबद्ध अपराध 


“इन्रियोसुइ नि कन्‌-सुरु त्सुमि” 

अनु? 42--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जनता के पीने के शुद्ध जल को 
दूषित किया हो या उक्त जल को अनुपयोगी कर दिया हो, अधिक से अधिक छ. 
मास का कठोरश्रमकारावास या 50 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा । 

अनु० 43--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जनता को पीने के लिए जलूघर 
या अन्य किसी स्रोत से सभृत (50]0[0760) शुद्ध जल को दृषित किया हो 
या उसे अनुपयोगी बना दिया हो, छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोर- 
श्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा । 


अनु? !44--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पीने के साफ पानी में विष या 
अन्य कोई जन-स्वास्थूय को हानि पहुँचाने वाला पदार्थ मिला दिया हो, अधिक 
से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा। 

अनु० 745--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले तीन अनुच्छेदों मे निर्दिष्ट 
में से किसी अपराध को किया हो और उससे किसी अन्य व्यक्ति को घायल किया 
हो या मार डाला हो, उक्त हत्या एवं घायल करने के दण्ड की तुलना में जो 
गुरुतरतर दण्ड होगा, दिया जायगा। 

अनु० 46 -प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जलघर या अन्य स्रोत से जनता 
को पीने के लिए पहुँचाए जाने वाले शुद्ध जल में विष या अन्य कोई हानिकारक 
पदार्थ मिला दिया हो, जिससे जन-स्वास्थ्य को हानि पहुँचे, कम से कम दो वर्ष 
का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा । यदि उसने उससे किसी 
का प्राण ले लिया हो तो उसे प्राण-दण्ड अथवा आजीवन या कम से कम पॉँच 
वर्ष का कठोरश्रमकारावासन्‍्का' दण्छ दिया जायगा । 
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अनु० !47--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जनता के पेय जल की साफ जल- 
नली ( ४/७४७/ 77870 ) को नुकसान पहुँचाया हो, विनष्ट किया हो या 
अवरुद्ध किया हो, एक वर्ष से लेकर दस' वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड 
दिया जायगा। 


अध्याय 6 


जाली सिक्‍के बनाने के अपराध 
“त्सुक--गिजो नो त्सुमि” 
अनु? 748--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी चालू सिक्के, कागजी मुद्रा 
या बेकनोट के बदले जालो सिक्के आदि चलाने के आशय से जाली बनाए हो, 
आजीवन या कम से कम तीन वर्ष का कठोरश्रमका रावास दण्ड दिया जायगा। 


यही नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होगा जिसने -जाली सिक्‍के 
चलाए हो या सिक्‍का, कागजी मुद्रा या बैकनोट में परिवर्तत कर दिया हो या 
इसे चलाने के अभिप्राय से वितरित किया हो या आयात किया हो । 


अन० 49----प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी विदेशी सिक्के, कागजी मुद्रा 

या बैक-नोट को, जो इस देश में परिचालित हो, चलाने के अभिप्राय से उसके 

बदले जाली तैयार किया हो या उसमे परिवर्तन किया हो, कम से कम दो वर्ष 
का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा । 


यही (दण्ड) प्रत्येक उस व्यक्ति के सबन्ध में भी लागू होगा जिसने जाली या 
परिवर्तित सिक्के, कागजी मुद्रा या बेक नोट आदि को चलाया हो या जिसने इसके 
परिचालन के अभिप्राय से इसे वितरित किया हो या इसका आयात किया हो । 


अनु० 450---प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने परिचालन के अभिप्राय से जाली 
या परिवर्तित सिक्का, कागजी मुद्रा, या बैक नोट लिया हो, अधिक से अधिक 
तीन वर्ष तक का कठोरश्रमका रावास दण्ड दिया जायगा | 


अनु० 754---पिछले तोन अनुच्छेदो मे लिखित अपराधो के प्रयत्न भी 
दण्डनीय होगे । 


अनु० 52--.प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जानबूझ कर जाली सिक्का, कागजी 
मुद्रा या बेक नोट छेकर परिचालन के अभिप्राय से चलाया हो या वितरित 
किया हो, गुरु अर्थ-दण्ड या रूघु अर्थ-दण्ड, जो 4 येन से लेकर उस सिक्‍के या 
कागजी मुद्रा या बैक नोट के तीन गूने तक का होगा, दिया जायगा । 
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अनु० 453--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जाल के आशय से जाली सिक्‍को, 
कागजी मुद्राओ या बैक नोटो के बनाने या बदलने में उपयोगी उपकरण (यन्त्र) 
या पदार्थ तैयार किए हो, तीन वर्ष से पॉच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास 
दण्ड दिया जायगा। 


अध्याय 7 
लेख्यों (दस्तावेजों) की जालसाजी के अपराध 


/ (...* जे 


बुंशो-गिजो नो त्सुमि” 

अनु० 54--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने चलाने (व्यवहृत करने ) के अभिप्राय 
से किसी राज्य-लेख (॥77007&] 768207]00 ) या राज्य मुद्रा ([0709] 
563) या राज्य की महामुद्रा, (97690 568] 07 50806) या सम्राद्‌ 
के साइन मेनुअल (77679) 587 )(७7708)) के प्रयोग से अन्य लेख्यो 
की जालसाजी किया हो या किसी राज्य-लेख्य, राज्य-मुद्रा या सम्नाद के 
साइन मेनुअल के प्रयोग से जाली साम्राज्य मुद्रा या अन्य लेख्यो की जालूसाजी 
किया हो, आजीवन या कम से कम तीन वर्ष का कठोरश्रमकारावास दण्ड 
दिया जायगा | 


यही दण्ड ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सबन्ध में लागू होगा जिसने किसी राज्य- 
लेख या अन्य लेख्य में, जिस पर राज्य-मुद्रा (777[0079] 868)) राज्य की 
महामुद्रा (078&6 88७7 07 5॥806) अथवा सम्राट्‌ का साइन मैनृअरू 
अच्धित हो, हेर-फेर किया हो । 

अनु० 55--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने चलाने के अभिप्राय से किसी लेख्य 
(000गा0676) या चित्राकन (078&ए्ा72, 709(?) की, जिसे कि विधानतः 
किसी लोक कार्यालय या लोक कर्मचारी द्वारा निर्मित होना चाहिए, उक्त 
कार्याकय या अधिकारी की मुहर या हस्ताक्षर के प्रयोग से, जारूसाजी की हो, 
एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा । 

यही दण्ड उस व्यक्ति के सबंध में भी लागू होगा जिसने किसी लेख्य 
(00०077670) या मानचित्र (तै78७702, 7790) में, जिसपर लछोक- 
कार्याछ्य की मुहर या छोक-क्मंचारी का हस्ताक्षर हो, हेर-फेर किया हो । 


पिछले दो परिच्छेदों के अन्दर आने वालो दह्याओ के अतिरिक्त, प्रत्येक 
व्यक्ति को, जिसने किसी ऐसे लेख्य या मानचित्र की जालसाजी की हो जिसे 
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किसी लछोक-कार्याल्य या लोक-कमंचारी द्वारा निर्मित होने चाहिए अथवा 
किसी लोक-कार्यालय या छोक-कर्मेंचारी द्वारा निर्मित किसी लेख्य या मान- 
चित्र में हेर-फेर किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रम- 
कारावास या 300 यन तक का अथेदण्ड दिया जायगा। 


अनु० 56- प्रत्येक लोक-कर्म चारी को, जिसने चाल्‌ करने के अभिप्राय से 
तथा अपनी दफ्तरी कारवाई के सबन्ध में कोई जाली लेख्य या सानचित्र बनाया 
हो अथवा किसी लेख्य या मानचित्र मे हेरफेर किया हो, उसी रूप में व्यवहृत 
किया जायगा जेसा कि पिछले दो अनुच्छेदो मे निर्दिष्ट है, अन्तर केवल उस 
पर मुहर या हस्ताक्षर के रहने या न रहने के अनुसार किया जायगा। 


अनु० 57--प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने किसी लोक-कर्मचारी के समक्ष 
कोई गलत विवरण दिया हो और उसके द्वारा किसी अधिकार या कत्तंव्य से 
सबंद्ध प्रमाणित विलेख (800))670708/00 06७०) के मौलिक पत्र मे कोई 
गलत इन्दराज करा दिया हो, अधिक से अधिक पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम- 
कारावास या 4,000 येन तक का अथंदण्ड दिया जायगा । 


प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने किसी लोक-कर्मचारी के समक्ष असत्य 
विवरण दिया हो और उससे किसी अनुमति या अनुज्ञा-पत्र अथवा पारपत्र 
([7988]0074) में गलत इन्दराज करा दिया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष 
तक का कठोरश्रमकारावास अथवा 300 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा। 


पिछले दो परिच्छेदो मे निर्दिष्ट अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे । 


अनु० 58--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले चार अनुच्छेदों में निर्दिष्ट 
किसी लेख्य या मान-चित्र को चलाया हो, वही दण्ड दिया जायगा जो उस' व्यक्ति 
को दिया जाता, जिसने उक्त लेख्य या मानचित्र की जालसाजी की हो या उसमे 
हेरफेर किया हो या कोई मिथ्या लेख्य या मानचित्र बनाया हो या कोई गलत 
इन्दराज कराया हो । 


पिछले परिच्छेद मे निर्दिष्ट अपराध के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे । 


अलु० 59--प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने चलाने के अभिप्राय से, किसी 
अधिकार, कत्तेव्य या तथ्य के प्रमाणन से सबद्ध किसी लेख्य या मानचित्र की 
जालूसाजी, किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर या मुहर के प्रयोग से किया हो अथवा 
जिसने अधिकार, कत्तंव्य या तथ्य के प्रमाणन से सबद्ध किसी लेख्य या मानचित्र की 
जालसाजी, अन्य व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर या जाली म्‌ हर के प्रयोग से किया 
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हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया 
जायगा । 

यही नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होगा, जिसने किसी लेख्य 
या चित्र (मानचित्र) मे हेरफेर किया हो जो अधिकार, कत्तंव्य या किसी 
तथ्य के सत्यापन से सबद्ध हो तथा जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर हो । 

पिछले दो परिच्छदों मे आने वाली दहाओ के अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति 
को, जिसने अधिकार, कतंव्य या किसी तथ्य के प्रमाणन से सबद्ध लेख्य या 
चित्र (मानचित्र) की जालसाजी या उसमे हेर-फेर किया हो, अधिक से अधिक 
एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास अथवा 00 येन तक का अर्थदण्ड दिया 
जायगा। 

अनु० 460 - प्रत्येक ऐसे चिकित्सक को, जिसने किसी छोक-कार्यालय में 
प्रस्तुत करने के लिए किसी चिकित्सा-प्रमाणपत्र, शव-परीक्षा-प्रमाणपत्र या 
मृत्यू-प्रमाणपत्र में गलत इन्दराज किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक 
का कारावास या 500 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा । 

अनु० 64--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो अनुच्छेदों मे निर्दिष्ट 
लेख्य या चित्र (मानचित्र) को चलाया हो, वही दण्ड दिया जायगा जो लेख्य 
या चित्र (मानचित्र) की जालसाजी या उसमें हेर-फेर करने वाले या गलत 
इन्दराज करने वाले को विहित ह । 

पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे । 


अध्याय 48 


मूल्यवान ऋणपत्रों (जमानतों) (४०]प०7०९ 86९प्र-768) 
की जालसाजी के अपराध 
“युकशोकेन-गिजो नो त्सुमि” 
अनु ० 62--.प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने परिचालन के अभिप्राय से, किसी 
लोक-बन्धक, किसी लोक-कार्यालय के ऋणपत्रन, किसी कम्पनी के अशप्रमाण- 
पत्र (8॥976 ०७०४0808) या अन्य किसी मूल्यवान ऋणपत्र की जालूसाजी 
या उसमे हेर-फेर किया हो, तीन मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रम- 
कारावास का दण्ड दिया जायगा । 
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यही नियम उस व्यक्ति पर भी लागू होगा, जिसने चलाने के अभिप्राय से 
किसी मूल्यवान जमानत (५७/४७०]6 880प709) या ऋण-पत्र मे कोई 
गलत इन्दराज किया हो । 


अनु ० 63--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी जाली या परिवर्तित 
मूल्यवान ऋणपत्र (जमानत) या ऐसे ऋणपत्र को चलाया हो जिसमें कोई 
गलत इन्दराज हुआ हो, या चालू करने के अभिप्राय से ऐसे ऋणपत्र को अन्य 
किसी को वितरित किया हो, या उसका आयात किया हो, तीन मास से लेकर 
दस वर्ष तक का कठोरशअ्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ! 


पिछले परिच्छेद के अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे । 


अध्याय | 9 


मुद्राओं (मुहरों) की जालसाजी के अपराध 
“इन्शो-गिजो नो त्सुमि” 


अनु० 64--परिचालन के अभिप्राय से, जाली राज्य-मुद्रा, राज्य की 
महामुद्रा या इम्पीरियल साइन मैनुएल का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 
कम से कम दो वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा । 


यही दण्ड उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जिसने राज्य-मुद्रा, राज्य की 
महा-मुद्रा या इम्पीरियल साइन मेनुएल का अनुचित प्रयोग किया हो, अथवा 
जिसने जाली राज्य-मुद्रा, राज्य की महामुद्रा या इम्पीरियल साइन मेनुएल 
का प्रयोग किया हो । 


अनु० 65--परिचालन के अभिप्राय से, किसी छोक-कार्यालय की मुहर 
की जालसाजी करने वाले या लोक-कर्मचारी के जाली हस्ताक्षर करने वाले 
प्रत्यक व्यक्ति को तीन मास से छेकर पॉच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का 
दण्ड दिया जायगा । 


यही दण्ड उस व्यक्ति के सबन्ध में भी छागू होगा, जिसने किसी लछोक- 
कार्यालय की मुहर या छोक-कर्मचारी के हस्ताक्षर का अनुचित प्रयोग किया 
हो अभ्रवा जिसने छोक-कार्यालय की जालो मुहर या लोक कर्मचारी के जाली 
हस्ताक्षर का प्रयोग किया हो । 


मिथ्या शपथ के अपराध ठप 


अन० 66--प्रयोग करने के अभिप्राय से, किसी लोक-कार्यालय के चिह्न 
(77972) की जालूसाजी करने वाले व्यक्ति को अधिक से अधिक तीन वर्ष 
तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा। 

यही नियम उस व्यक्ति के सबन्ध में भी लागू होगा, जिसने लोक- 
कार्यालय के चिह्न (7787::) का अनुचित प्रयोग किया हो अथवा जिसने छोक- 
कार्यालय के जालो चिह्न (0०प्7/७४०६ 70&/7८) का प्रयोग किया हो । 

अन० 67--प्रयोग करने के अभिप्राय से, किसी अन्य व्यक्ति के जाली 
हस्ताक्षर करने वाले या जाली मुहर को प्रयोग करने वाले व्यक्ति को अधिक से 
अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा । 

यही नियम उस व्यक्ति के सबन्ध में भी लागू होगा, जिसने किसी दूसरे 
व्यक्ति की मुहर या हस्ताक्षर का अनुचित प्रयोग किया हो, या जिसने 
किसी दूसरे व्यक्ति की जाली मुहर या जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया हो । 

अन० 768---अन्‌ ० !64 के परि० 2, अनु ० 265 परि० 2, अनु० 466 
परि० 2, तथा पिछले अनुच्छेद के परि० 2 में निरदिष्ट अपराधों के प्रयत्न भी 
दण्डनीय होगे । 


अध्याय 20 


मिथ्या शपथ के अपराध 

६ (गिशो नो त्सुमि' है 
अनु० 69--्रत्येक साक्षी को, जिसे समुच्तित विधान के अन्तर्गत शपथ 
दिलाया गया हो और जिसने मिथया साक्ष्य दिया हो, तीन मास से लेकर दस 

वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा । 

अनु? 770--पिछले अनुच्छेद में निदिष्ट अपराध को करनेवाला व्यक्ति 
यदि अन्तिम निर्णय होने के पहले अथवा उसके द्वारा प्रमाणित वाद (0986) में 
अनुशासनीय कारंबवाई हो जाने के पहले प्रत्याख्यान (66700४7708) कर दे 

तो उसका दण्ड कम या क्षमा किया जा सकता हूं । 
अनु० 77१--प्रत्येक विशेषज्ञ साक्षी या व्याख्याता (दुभाषिया) को, जिसे 
समुचित विधान के अन्तर्गत शपथ दिलाया गया हो, और जिसने कोई गलरूत 


विशेष मत दिया हो अथवा गलत व्याख्या की हो, वही दण्ड दिया जायगा जो 
पिछले दो अनुच्छेदों मे विहित हूँ । 
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अध्याय 24 


मिथ्या अभियोग के अपराध 
“फुकोकु नो त्सुमि” 


अनु० 72--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति पर आपराधिक या 
आनुशासनिक दण्ड आरोपित कराने के अभिप्राय से गलत सूचना दी हो, वही 
दण्ड दिया जायगा जो अनु० 69 में बिहित ह । 


अनु० 73--पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराध करने वाला व्यक्ति, 
यदि उस वाद के सबंध में, जिसमे उसने गलत सूचना दी हो, निर्णय के अठल 
होने अथवा अनुशासनीय कारंबाई किए जाने के पहले ही प्रत्याख्यान कर दे 
तो उसका दण्ड हल्का या क्षमा किया जा जा सकता है । 


अध्याय 22 


अश्लीलता, बलात्कार तथा द्विपत्नीत्व के अपराध 
“बैसेत्सु, कनिन ओयोबि जुकोन नो त्सुमि” 


अनु० 74---प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने सावंजनिक रूप से कोई अश्लील 
कृत्य किया हो अधिक से अधिक छ मास तक का कठोरश्रमकारावास, या 500 
येव तक का अर्थ दण्ड या दाण्डिक निरोध या रूघु अर्थ दण्ड दिया जायगा। 

अनु० 475--प्रत्येक व्यक्तित को, जिंसने किसी अइलील पुस्तक (लेख), 
चित्र या अन्य वस्तु का वितरण या विक्रय किया हो या सावंजनिक रूप से उसका 
प्रदर्शन किया हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 5,000 
येन तक का अर्थदण्ड या लरूघु अर्थ॑दण्ड दिया जायगा । यही दण्ड उस व्यक्ति पर 
भी लागू होगा जो विक्रय के अभिप्राय से उक्त वस्तुओं को अपने पास रखे हो । 

अनु० 776-प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने बलात्‌ या धमकी देकर कम से 
कम तेरह वर्ष के किसी नर या नारी के साथ कोई अभद्र कृत्य किया हो, छः 
मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमका रावास दण्ड दिया जायगा। यही 
नियम उस व्यक्ति के साथ भी छागू होगा जिसने तेरह वर्ष से कम आयु के लडके 
या लड़की के साथ अभद्र कृत्य (70060676 80 ) किया हो । 

अनु० !77--श्रत्येक व्यक्ति, जिसने बलात्‌ू या धमकी देकर कम से कम 
तेरह वर्ष की किसी औरत के साथ सभोग किया हो, बलात्कार (7906) का 
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अपराधी होगा और उसे कम से कम दो वर्ष तक का सीमित कठोरश्रमकारावास 
दण्ड दिया जायगा । यही नियम उस व्यक्ति के सबंध में भी लागू होगा 
जिसने तेरह वर्ष से कम आयु वाली लडकी के साथ सभोग किया हो । 

अनु० 478--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने दूसरों की चेतनाहानि (088 0 
000800780688) या प्रतिरोध की असमर्थेता (70907॥0ए ६0 76878) का 
अनुचित लाभ लेते हुए अथवा दूसरे को चेतनाहीन या प्रतिरोध करने में असमर्थ 
बनाकर उसके साथ कोई अभद्र कृत्य (770608७76 800) या सभोग किया हो, 
उसी रूप में व्यवहृृत किया जायगा जैसा कि पिछले दो अनुच्छेदों में विहित है। 

अनु० 479---पिछले तीन अनुच्छेदी मे निर्दिष्ट अपराधो के प्रयत्न भी 
दण्डनीय होगे । 

अनु० 780--पिछले चार अनुच्छेदो के अपराधों को केवल परिवाद पर 
ही अभियोजित किया जायगा । 

अनु० 8--प्र॒त्येक व्यक्ति को, जिसने अनु० 476 से अनु० 479 में 
निर्दिष्ट अपराधों में से किसी के करने में किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर 
दी हो या उसे घायल कर दिया हो, आजीवन या कम से कम' तीन वर्ष का 
कठो रश्नमकारावास दण्ड दिया जायगा । 

अनु० 482--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने लाभ उठाने के अभिप्राय से, 
किसी ऐसी महिलय को जो स्वभावत लम्पट न हो, अनूढा-गमन ([0077080077) 
करने को अभिप्रेरित किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रम- 
कारावास अथवा 500 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा । 

अनु ० 83--निकाल दिया गया। 

अनु० 84--किसी विवाहित व्यक्ति को, जिसने अन्य विवाह की सविदा 
की हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा। यही 
नियम ऐसे द्विविवाह से सबद्ध दूसरे पक्ष पर भी लागू होगा । 


अध्याय 23 


जुआ खेलने तथा लाटरी से संबद्ध अपराध 
“तोबकु ओयोबि तोमिकुजि नि कनसुरु त्सुमि” 
अनु० 785--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने सयोग पर आधुत किसी विषय 
पर जुआ खेला हो या अपनी सपत्ति दाव पर रख दिया हो, अधिक से अधिक 
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4,000 येन तक का अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड दिया जायगा; किन्तु यह उस 
दशा में नही लागू होगा जब कि दाव क्षणिक मनोरजन के लिए अभिप्रेत हो | 


अनु० 486--प्रत्यक व्यक्ति को, जो नियमित अभ्यास के रूप में जुआ 
खेलने या पण (दाव) लगाने में आसक्त हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष 
तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा। 


प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने कोई द्यृत-गृह खोल रखा हो या जुआडियो को 
एकत्र किया हो और उससे लाभ उठाया हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक 
का कठोरश्रम कारावास दण्ड दिया जायगा । 


अनु० 87--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने लाटरी टिकट बेचा हो, अधिक 
से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्षमकारावास या 3,000 येन तक का अर्थदण्ड 
दिया जायगा। 


प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने छाटरी टिकट के विक्रय में मध्यस्थ (अभिकर्ता, 
एजेण्ट) का काम किया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रम- 
कारावास या 2,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा । 


प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने, पिछले दो परिच्छेदो में अन्तर्भूत दशाओ के 


अतिरिक्त, कोई ,लछाटरी टिकट दिया हो या लिया हो, अधिक से अधिक 
3,000 येन तक का अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड दिया जायगा । 


अध्याय 24 


पूजा-स्थानों एवं समाधियों से संबद्ध अपराध 
“रेइहेशो ओयोबि फुन्बो नि कन-सुरु त्सुमि” 
अनु ० 88--प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी शिन्तो-चेत्य, बौद्ध-मन्दिर, 
कब्रिस्तान या किसी अन्य पूजा-स्थल के प्रति साव॑जनिक रूप से कोई अपमान- 


जनक कार्य किया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कारावास या 
कठोरश्रम-कारावास या 400 येन तक का अर्थंदण्ड दिया जायगा। 


अनु ० 89--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी समाधि (कब्र) से शव- 
उत्खनन' किया हों, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रम-काराबास का 
दण्ड दिया जायगा | 


कार्याल्लयीय अष्ठाचार के अपराध 6] 


अनु० 90--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी शव, अवशेषो, या मृत 
व्यक्ति के केशों या शव-पेटिका (0607) में प्रदत्त किसी वस्तु को क्षति 
पहुँचाया हो, नष्ट कर दिया हो, परित्यक्त कर दिया हो, या अधिकार में 
कर लिया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड 
दिया जायगा । 

अनु० !9---प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अनु० 789 में निर्दिष्ट अपराध 
किया हो और किसी शव, अवशेष, मृत व्यक्ति के केश, या शव-पेटिका में 
प्रदत किसी अन्य वस्तु को, क्षति पहुँचाया हो, नष्ट किया हो, या परित्यक्त' 
किया हो, तीन मास से लेकर पॉच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड 


दिया जायगा । 


अनु० 92--.प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अस्वाभाविक रूप से मृत 
व्यक्ति की शव-परीक्षा कराएं बिना ही दफना दिया हो, अधिक से अधिक 
50 येन तक का अर्थदण्ड या कोई लघु अ्थदण्ड दिया जायगा । 


अध्याय 25 
कार्यालयीय भ्रष्टाचार के अपराध 
“तोकुशोकु नो त्सुमि” 

अनु? 93--प्रत्येक लोक-कर्मेचारी को, जिसने अपने अधिकार का 
अनुचित प्रयोग किया हो और किसी व्यक्ति से वेसा कार्य कराया हो, जिसे 
करने के लिए वह बाध्य न हो अथवा उसे अपने समुचित अधिकार के प्रयोग 
करने से रोका हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 
कारावास का दण्ड दिया जायगा। 

अनु? 794--न्यायिक, आभियोगिक या पुलिस के कृत्य में सहायता पहुँचाते 
हुए अथवा उसको कार्यान्वित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने 
अधिकारो का अनुचित प्रयोग करके किसी व्यक्ति को बन्दी कर लिया हो या 


निरुद्ध कर लिया हो, छ. मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास 
या कारावास का दण्ड दिया जायगा । 


अनु० 795---त्यायिक, आभियोगिक या पुलिस के कार्य में सहायता पहुँचाते 
हुए या उसे कार्यान्वित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने कतेव्य के 
पालन में किसी आपराधिक अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के प्रति कोई हिंसा या 
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क्ररता का काये किया हो, अधिक से अधिक सात वर्ष तक का कठोरश्रम- 
कारावास या कारावास का दण्ड दिया जायगा । 

यही दण्ड उस व्यक्ति के सबध में भी लागू होगा, जिसने विधि या अध्यादेश 
द्वारा परिरुद्ध किसी व्यक्ति के प्रति जिसकी वह रखवाली कर रहा हो या 
न्‍्यायार्थ ले जा रहा हो, हिसा या ऋरतापूर्ण कार्य किया हो । 

अनु० 96--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो अनुच्छेदो में निर्दिष्ट 
कोई अपराध किया हो और उससे किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की हो या 
घायल किया हो, घायल करने के दण्ड एवं उक्त दण्ड की तुलना मे प्राप्त 
गुरुतर दण्ड दिया जायगा । 

अनु० १97---यदि किसी लछोक-कर्मचारी या विवाचक (मध्यस्थ) ने अपने 
कत्तंव्य के सबन्ध में उत्कोच (घूस) लिया हो, मॉगा हो या लेने की प्रतिज्ञा 
की हो तो उसे अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास 
दण्ड दिया जायगा; यदि याचना के बाद स्वीकार किया हो तो उसे पाँच वर्ष 
तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा | 

उस दशा में जबकि किसी व्यक्ति ने, लोक-कर्मंचारी या विवाचक होने के 
अभिप्राय से अपने कतंव्य के सबन्ध से, याचना की स्वीकृति पर, उत्कोच लिया 
हो या उसकी माँग की हो तो उसे, जब वह लोक-कर्म चारी या विवाचक होता है, 
अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा । 

असु० 97- (2) --उस दशा में जब कि किसी लोक-कर्मचारी या विवाचक 
ने अपने कतंव्य के सबन्ध में किसी तीसरे पक्ष को, प्रार्थना की स्वीकृति पर 
घूस देने के लिए प्रेरित किया हो, मॉग किया हो या प्रतिज्ञा की हो तो उसे 
अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा। 

अनु० 97- (3)--उस दशा मे जब कि कोई लछोक-कर्मचारी या विवाचक 
पिछले दो अनुच्छेदो में निर्दिष्ट अपराधों को करने के बाद कोई अनुचित कार्य 
करता हू या कोई उचित कार्य छोड देता (नही करता) है, उसे कम से कम एक 
वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा। 

यही नियम उस दशा में भी छागू होगा जब कि किसी लोक-कर्मचारी या 
विवाचक ने अपने कर्तव्य-पालन में किसी अनुचित कार्य के किए जाने या उचित 
कार्य के छोड देने के सबध में घूस लिया हो, माँगा हो या लेने की प्रतिज्ञा की 
हो अथवा किसी तीसरे पक्ष को देने के लिए प्रेरित किया हो, माँग की हो या 
प्रतिज्ञा की हो । 
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उस दशा मे, जब कि कोई व्यक्ति लोक-कर्मचारी या विवाचक रहा हो 
और जिसने अपने कार्यकाल में, प्रार्थना की स्वीकृति पर, किसी अनुचित कार्य के 
करने या उचित कार्य के न करने के सबध में घूस लिया हो, माँगा हो या छेने 
की प्रतिज्ञा की हो तो उसे अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास 
दण्ड दिया जायगा । 

अलनु० 97-(4)--अभियुकत द्वारा या परिस्थितियों के ज्ञान रखने वाले 
किसी तीसरे पक्ष द्वारा लिया गया घूस जब्त कर लिया जायगा; उस दशा में 
जब कि घूस का पूरा या कोई भाग जब्त न हो सके तो उसके बराबर कौ 
अतिरिक्त मुद्रा वसूल कर ली जायगी । 

अनु० 98--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अनु ० 97 से 97-(3) तक के 
अनुच्छेदो में निर्दिष्ट घूस किसी लोक-कर्मंचारी या विवाचक को दिया हो, 
निवेदन किया हो या देना स्वीकार किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक 
का कठोरश्रमकारावास या 5,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा। 

यदि पिछले परिच्छेद के अपराधों का कोई अभियुक्त अपना प्रत्याख्यान कर 
दिया हो तो उसका दण्ड हल्का या क्षमा कर दिया जायगा । 


अध्याय 26 


मानव-वध के अपराध 


“सत्सुजिन नो त्सुमि श्र) पु 
अनु० 99--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अन्य व्यक्ति को मार 
डाला हो, प्राण-दण्ड या आजीवन या कम से कम तीन वर्ष का कठोरश्रम- 
कारावास दण्ड दिया जायगा । 


अनु० 200--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने किसी पूर्वपुरुष या अपने 
विवाहित जोडे के पूर्वपुरंष को मार डाला हो, प्राण-दग्ड या आजीवन 
कंठो रश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा । 

अनु० 204---प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो अनुच्छदो में निदिष्ट 
अपराधों में से किसी एक को करने के अभिप्राय से तैयारी की हो, अधिक से 
अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा, किन्तु परि- 
स्थितियों के अनुसार, उसका दण्ड क्षमा भी किया जा सकता हें । 
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अनु० 208--.्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अन्य व्यक्ति पर हस्त्र-प्रयोग 
किया हो किन्तु घायल न कर पाया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास 
या 5०० येन तक का अर्थदण्ड, दाण्डिक निरोध या लघु अर्थदण्ड दिया जाएगा। 


अध्याय 28 


अनवधानता से घायल करने के अपराध 
“कशित्सु-शोगाइ नो त्सुमि” 

अनु० 20९---प्रत्येक व्यक्ति को जिसने असावधानी के कारण अन्य व्यक्ति 
को चोट पहुँचाई हो, अधिक से अधिक 500 येव तक का अर्थदण्ड या कोई लघु 
अर्थंदण्ड दिया जाएगा । 

पिछले परिच्छद के अपराध का अभियोजन परिवाद पर ही किया जाएगा। 

अनु० 270---प्रत्येक व्यक्ति को, जिससे असावधानी के कारण किसी 
अन्य व्यक्ति की हत्या हो गई हो, अधिक से अधिक 4,000 येन तक का अर्थदण्ड 
दिया जाएगा। 


अनु० 27--प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपेक्षित व्यावसायिक सावधानी न 
कर सका हो और उसने किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी हो या घायल 
किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कारावास या 4,000 येन तक 
का अरथंदण्ड दिया जाएगा। यही नियम उस व्यक्ति के सबध में भी लागू 
होगा जिसने घोर उपेक्षावश अन्य व्यक्ति को मृतक बना दिया हो या चोट 
पहुँचाया हो । 


अध्याय 29 


गर्भपात का अपराध 


“दताई नो त्सुमि” 
अनु० 242--गर्भवती स्त्री को, जिसने औषधि या अन्य प्रयोगों से अपने 
गर्भ को गिराया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास 
दण्ड दिया जायगा । 


अनु० 23--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी स्त्री की प्रार्थना परया 


उसकी सम्मति से गर्भपात कराया हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोर- 
6 


66 जापान का संविधान 


श्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा। यदि उस (गर्भपात) से वह मर 
जाय या घायल हो जाय तो उसका दण्ड तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का 
कठोरश्रमकारावास होगा । 

अनु० 24--किसी भी वेद्य, दाई, औषधकारक या डृणिष्ट को, जिसने 
किसी स्त्री का गर्भपात, उसकी प्रार्थना पर या उसकी सम्मति से कराया हो, 
तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया 
जायगा । यदि इस (गर्भपात) से वह मर जाय या घायल हो जाय तो दण्ड 
छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास होगा । 


अनु? 2(5--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी स्त्री का गर्भपात, बिना 
उसकी प्रार्थना पर या बिना सम्मति से कराया हो, छ मास से लेकर सात वर्ष 
तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा। 

पिछले परिच्छेद मे लिखित अपराध का प्रयत्न भी दण्डनीय होगा । 


अलु० 26--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट 
अपराध किया हो और उससे उसने किसी स्त्री की हत्या कर दी हो या चोट 
पहुँचाई हो तो उक्त दण्ड एवं चोट पहुँचाने के दण्ड की तुलना करने पर 
जो गुरुतर दण्ड होगा, वही दिया जायगा । 


अध्याय 30 


अभित्याग के अपराध 
“इकि त्तो त्सुमि ) 


अनु० 27--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने सहायता की -अपेक्षा के समय, 
अन्य व्यक्ति का अभित्याग, वुद्धता, बालकपन, कुरूपता या रोग के कारण कर 
दिया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया 
जाएगा । 

अनु० 28--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी वृद्ध, बालक, कुरूप या 
रुण्ण व्यक्ति का, जिसकी उसे रक्षा करनी चाहिए, अभित्याग कर दिया हो या 
उक्त व्यक्ति को जीवित रहने के लिये अपेक्षित सरक्षण प्रदान करने में असमर्थ 
रहा हो, तीन मास से छेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड 
दिया जाएगा । 
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यदि यह अपराध अपराधी के किसी वशीय पूर्वज या उसके विवाहित जोड़े 
में से किसी के प्रति किया गया हो तो अपराधी को छ मास से लेकर सात वर्ष 
तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा। 


अलु० 29--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो अनुच्छेदो में निर्दिष्ट 
में से किसी अपराध को करके किसी व्यक्ति को मार डाला हो या चोट 
पहुँचाया हो, उक्त दण्ड एवं चोट पहुँचाने के दण्ड की तुलना में जो गुरुतर दण्ड 
होगा, दिया जाएगा । 


च््कत 


अध्याय 3॥ 


(अवैध) बन्दीकरण एवं परिरोध के अपराध 
“तइहो आयोबि कनकिन्‌ नो त्सुमि” 

अनु० 220--्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अन्य व्यक्ति को अवध रूप 
से बन्दी कर लिया हो या परिरुद्ध कर लिया हो, तीन मास से लछेकर पॉँच वर्ष 
तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा। यदि यह अपराध 
अपराधी के किसी वशीय पूर्वंज या उसके विवाहित जोड़े में से किसी के प्रति 
किया गया हो तो अपराधों को छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रम- 
कारावास का दण्ड दिया जाएगा। 


अनु० 22--श्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट 
अपराध को करने में किसी व्यक्ति को मार डाला हो या चोट पहुँचाया हो, तो 
उक्त अपराध एवं चोट पहुँचाने के अपराध की तुलना मे जो गृुरुतर दण्ड होगा, 
वही दिया जाएगा। 


अध्याय 32 


अभित्रास के अपराध 

क््योहकु नो त्सुमि' १ 
अनु? 222--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति को, उसके जीवन, 
दरीर, स्वतन्त्रता, ख्याति या सपत्ति को हानि पहुँचाने की धमकी दी हो, 


अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 500 येन तक का 
अर्थदण्ड दिया जाएगा । 
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यही नियम उन व्यक्तियों के सबध में भी लागू होगा जिन्होने अन्य व्यक्त 
को उसके सबन्धी के जीवन, शरीर, स्वतन्त्रता या ख्याति या सपत्ति को हानि 
पहुँचाने की धमकी दी हो । 


अनु० 223--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति को उसके जीवन 
शरीर, स्वतंत्रता, ख्याति या सपत्ति की हानि पहुँचाने की धमकी दी हो, या 
अन्य व्यक्ति के प्रति बल-अ्रयोग किया हो और इस (बल प्रयोग) से उस व्यक्ति 
द्वारा ऐसा कार्य कराया हो जिसके लिए वह बाध्य न हो, अथवा उसे किसी 
उचित अधिकार से वचित किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का 
कठो रश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा। 


यही नियम उन व्यक्तियों के सबध में भी छागू होगा जिन्‍्होने अन्य व्यक्ति 
को, उसके सबन्धी के जीवन, शरीर, स्वतत्रता, ख्याति या सपत्ति को हानि 
पहुँचाने की धमकी दी हो, या उससे एसा कार्य कराया हो जिसे करने को वह्‌ 
बाध्य न हो, अथवा उसे किसी उचित अधिकार से वचित किया हो । 


पिछले दो परिच्छेदों में निर्दिष्ट अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे । 


अध्याय 33 


हरण एवं अपहरण के अपराध 
“रियिकुशु ओयोबि युकाइ नो त्सुमि” 


अनु ० 224-- प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अवयस्क का हरण या 
अपहरण किया हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का केठो रश्रमकारावास 
का दण्ड दिया जाएगा । 


अनु० 225--भ्रत्येक व्यक्ति को, जिसने लाभ लेने, अइलीकू आचरण करने 
या विवाह करने के अभिप्राय से अन्य व्यक्ति का हरण या अपहरण किया 


हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया 
जाएगा । 


अनु० 226--अत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति का हरण या 
हर, जापान राज्य के बाहर निर्यात करने के अभिप्राय से, किया हो, कम 
से कम दो वर्ष का सीमित कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा। 
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यही नियम उस व्यक्ति के सबंध में भी छागू होगा जिसने अन्य व्यक्ति 
को, जापान राज्य के बाहर निर्यात के लिए बेंचा या खरीदा हो, तथा उन 
व्यक्तियो के सबंध में भी, जिन्होने ऐसे हृत, अपहृत या विक्रीत (बेचे गए) 
व्यक्ति का जापान राज्य के बाहर निर्यात किया हो । 

अनु० 227--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने उस्त व्यक्ति को सहायता पहुँचाने 
के अभिप्राय से, जिसने पिछले तीन अनुच्छेदो में निर्दिष्ट में से कोई अपराध 
किया हो, किसी हृत, अपहृत या बेचे गए व्यक्ति को रखा हो, छिपा दिया 
हो या उसकी तलाझ्ी में हस्तक्षेप किया हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक 
का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा। 

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने लाभ लेने या अइलीरकू आचरण के अभिप्राय से, 
किसी हरण किए गए, अपहृत (भगाए गए) या बेचे गए व्यक्ति को छूडा लिया 
हो, छ. मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकरावास का दण्ड दिया 
जाएगा । 

होंगे अलनु० 228-.-.इस अध्याय मे निर्दिष्ट अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय 
| 


अनु० 229---अनु० 226 के अपराध, अनु० 226 के अपराधी को सहायता 
देने के अभिप्राय से किया गया अनु० 227 परि० । का अपराध तथा इन 
अपराधो के प्रयत्न के अतिरिक्त इस अध्याय के अपराध यदि छाभ लेने के 
अभिप्राय से न किए गए हों तो उत्तका अभियोजन परिवाद पर ही किया 
जाएगा, किन्तु उस दशा में जब कि अपहरण किया गया (#707099]060) 
भगाया गया (७2000060) या बेचा गया (80!0) व्यक्ति अपराधी से विवाह 
कर ले तो कोई बेध परिवाद (०9.0 ००070778776) तब तक नही किया जा 
सकता जब तक कि उक्त विवाह को अक्वत और शून्य (रह) घोषित करने 
वाला कोई अन्तिम निर्णय न हो जाए । 


अध्याय 34 
ख्याति के विरुद्ध अपराध 
“भेइयो नि तइसुरु त्सुमि” 


अनु० 250--.अ्रत्येक व्यक्ति को, जिसने ऐसे तथ्यों के खुले ओम अभिकथन 
द्वारा जिनके सत्यासत्य का निरंचय न हो, किसी अन्य व्यक्ति की ख्याति को 
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हानि पहुँचाया हो, तीन वर्ष तक का कठोरअ्रमकारावास या सामान्य कारावास 
अथवा ,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा । 


किसी भी मृत-व्यक्ति की ख्याति को हानि पहुँचाने वाले व्यक्ति को तब 
दण्डित नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त हानि असत्य रूप से न की गई हो। 


अनु० 230-(2)--जब पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद के कार्य को, 
जनहित एवं जनता के छाभ सवर्धत के एकमात्र उद्देश्य से सबद्ध तथ्यों के 
अभियोजन में किया गया समझा जाएगा तो उक्त अपराध दण्डनीय नही होगा, 
यदि तथ्यों की छान-बीन में उक्त कार्य की सत्यता सिद्ध हो जाए । 


पिछले परिच्छेद मे निर्दिष्ट उपबन्ध के विनियोग मे, किसी अपराध-कार्य 
से सबद्ध तथ्यो को, जो कार्य कि उस व्यक्ति द्वारा सपादित हो जो उस विषय 
में अभियोजित न किया गया हो, सार्वजनिक हित से सबद्ध तथ्य के रुप में 
समझा जाएगा । 


जब पिछले अनुच्छेद के परि० का कार्य, किसी लोक-कर्मंचारी या किसी 
निर्वाचकीय छोक-कार्यालय के उम्मीदवार के विषय से सबद्ध तथ्यों के अभि- 
योजन में किया गया हो तो उक्त कार्य दण्डनीय नहीं होगा, यदि छानबीन 
होने पर उक्त कार्य की सत्यता सिद्ध हो चुकी हो । 


अलु० 23--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी व्यक्ति को बिना तथ्यों के 


अभियोजन के ही साव॑जनिक रूप से अपमानित किया हो, दाण्डिक निरोध या 
रलूघ॒ अर्थदण्ड दिया जाएगा । 


अनु० 232--इस अध्याय के सभी अपराधों पर कार्यवाही परिवाद पर 
ही की जाएगी । 


यदि परिवाद का करने वाला सम्राद (7्ए००" सम्नाज्ञी 
(+40]07688) विधवा महा सम्नाज्ञी (97670 +70]07688 ॥20फ्थ्ट्टश) या 
विधवा सम्नाज्ञी (प्रणाए7688 ॥009926/) या सम्राजीय उत्तराधिकारी 
(॥777067%7 ७7) हो तो परिवाद प्रधानमन्त्री को उसकी तरफ से करना 
होगा; और यदि परिवाद-कर्ता कोई विदेशी अधिराज (80ए6०/९०४7) या 
राष्ट्रपति (0/6570607 6) हो तो उसका प्रतिनिधि इसे उसकी तरफ से करेगा। 


चोरी और लूट के अपराध पर] 
अध्याय 35 


साख एवं व्यवसाय के प्रति अपराध 


“श्िन्यो ओयोबि ग्योमु नि तेसुरू त्सुमि” 

अनु० 233-प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी व्यक्ति की साख या 
व्यवसाय को, गलत विवरण के प्रसार या जाली दाव-पेच द्वारा हानि पहुँचाया 
हो या रोक दिया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रम कारावास या 4,000 यंत्र तक 
का अर्थदण्ड दिया जाएगा । 

अनु० 234--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने प्रभाव द्वारा अन्य व्यक्ति 
के व्यवसाय में हस्तक्षेप किया हो, पिछले अनुच्छेद में विहित रूप में व्यवहृत 
किया जाएगा। 


अध्याय 86 
चोरी और लूट के अपरात्र 


“सेत्तो ओयोबि गोतो नो त्सुमि”” 


अनु ० 235---प्रत्येक व्यक्ति, जिसने अन्य व्यक्ति की सपत्ति चुरा ली हो, 
चोरी का अपराधी होगा और उसे अधिक से अधिक दस वर्ष तक का कठोरश्रम 
कारावास का दण्ड दिया जाएगा । 


अनु० 236--प्रत्येक व्यक्ति, जिसने अन्य व्यक्ति की सपत्ति जबरदस्ती, 
बलप्रयोग या धमकी द्वारा ले ली हो, लूट का अपराधी होगा और उसे कम से 
कम पाँच वर्ष का सीमित कठोरश्रमका रावास का दण्ड दिया जाएगा । 


यही नियम, जैसा कि पिछले परिच्छेद मे लिखित है, उन सभी व्यक्तियों 
के सबध में भी लागू होगा जिन्होंने अन्य किसी से अवेध आथिक लाभ लिया 
हो या लेने के लिए किसी को प्रेरित किया हो । 


अनु७ 237--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने लूटने के अभिप्राय से, लूट के 
लिए तेयारियाँ की हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया 
जाएगा । 
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अनु० 238--प्रत्येक चोर, जिसने कोई सपत्ति चुराकर, उस चुराई हुई 
सपत्ति की पुन प्राप्ति को रोकने, बन्दीकरण से बचने या अपराध के चिन्हो 
को लुप्त करने के लिए बल-प्रयोग किया हो या धमकी दी हो, लूट का 
अपराधी होगा । 


अनु० 239-प्रत्येक व्यक्ति, जिसने अन्य व्यक्ति की सपत्ति को, उसे 
बेहोशी (मूर्छा) मे करके चुरा लिया हो, लूठ का अपराधी होगा । 


अनु० 240--यदि किसी लुटेरे ने किसी व्यक्ति को घायल किया हो तो 
उसे आजीवन या कम से कम सात वर्ष का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया 
जाएगा; यदि उसने किसी की हत्या कर डाली हो तो उसे प्राण-दण्ड या 
आजीवन कठो रश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा । न 


अनु० 24 -- यदि किसी लुटेरे ने किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया हो 
तो उसे आजीवन या कम से कम सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड 
दिया जाएगा । 


अनु० 242--इस अध्याय के अपराधों से सबद्ध व्यवस्थाओं (उपबन्धो) 
के विनियोग में वह सपत्ति जो किसी लोक-कार्याल्य के आदेशानुसार किसी 
व्यक्ति के अधिकार में हो या उसकी देखभाल में हो, उसी व्यक्ति की मानी 
जाएगी चाहे उस पर भले ही दूसरे का स्वामित्व हो । 


अनु७ 243 --अनुच्छेद 235, 236 तथा 238 से 24। तक के अनुच्छेदो के 
अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे । 


अलनु० 244-- अनुच्छेद 235 के अपराध का था उसके प्रयत्न का दण्ड, जो 
कि अपराधी द्वारा अपने वशीय रकक्‍त-सबन्धी, विवाहित जोड़े, या उसी घर में 
साथ रहने वाले किसी सबन्धी के विरुद्ध किया गया हो, क्षमा कर दिया 
जाएगा; किन्तु यदि अपराध अन्य सबन्धियों के विरुद्ध किया गया हो तो 
उसकी कार्यवाही परिवाद पर ही की जाएगी । 


पिछले परिच्छेद की व्यवस्था, उन सयुक्त अपराधियों के संबंध में छाग्रू 
नहीं होगी, जो सबन्धी न हो । 


अनु० 245--इस अध्याय के अपराधों से सबद्ध की प्रयुक्ति में बिजली को 
संपत्ति माना जायगा । 


धोखेबाजी और भयादोहन के अपराध 78 


अध्याय ३7 


धोखेबाजी (7४०१) और भयादोहन 
(8]82८८॥०५ां!; दबाव से एंठने) के अपराध 
“सगि ओयोबि क्योकत्सु नो त्सुमि” 

अनु० 246-दूसरे व्यक्ति को धोखा देनेवाले और उस धोखें से उसकी 
सपत्ति ले लेनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का 
दण्ड दिया जाएगा । 

यही व्यवस्था उस व्यक्ति के सबंध में भी छागू होगी जिसने पिछले 
परिच्छेद के ढग से कोई अवेध आर्थिक लाभ लिया हो या लेने के लिए प्रेरित 
किया हो । 

अनु ० 247--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने दूसरे व्यक्ति के लिये व्यवसाय 
का प्रबन्ध करने में, अपने या किसी तीसरे के अभीष्ट सपादन या अपने स्वामी 
की हानि करने के अभिप्रायः से अपने कत्तंव्योल्लघधन का कोई काम किया हो 
और उससे अपने स्वामी की आर्थिक हानि की हो, पॉच वर्ष तक का कठोरश्रम- 
कारावास या ,000 येत्र तक का अथंदण्ड दिया जाएगा । 

अनु० 248--श्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अल्पवयस्क की अपरिपक्व 
बुद्धि या किसी व्यक्ति के निर्ब मस्तिष्क का अनुचित लछाभ उठाते हुए 
उसकी सपत्ति ले लिया हो या अवेध आथिक लाभ लिया हो या किसी तीसरे 
पक्ष से ऐसा करवाया हो, दस वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया 
जाएगा । 

अनु० 249--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी व्यक्ति को आतकित करके 
उसे अपनी सपत्ति देने को बाध्य किया हो, दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास 
का दण्ड दिया जाएगा । 

यही नियम उस व्यक्ति के सबंध में भी लागू होगा जिसने पिछले परिच्छद 
के ढग से किसी से स्वय अवध आर्थिक छाभ लिया हो या किसी तीसरे पक्ष 
को लेने के लिए उकसाया हो । 

अनु० 250---इस अध्याय के अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे । 

अनु० 257---अनुच्छेद 242, 244 तथा 245 की व्यवस्थाएँ, यथोचित 
परिवर्तेत के साथ, इस अध्याय के पञअराघों के सबंध में भी लागू होगी । 


74 जापान का संविधान 


अध्याय 38 


छलपू्ण विनियोजन के अपराध 
“ओर्यो नो त्सुमि” ८ 

अनु० 252--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने पास में रखी हुई दूसरे 
व्यक्ति की किसी वस्तु को, अपने प्रयोग में विनियुकत कर (लगा) लिया हो, 
पॉच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा । 

यही व्यवस्था उस व्यक्ति के सबध में भी छागू होगी जिसने अपनी उस 
वस्तु को विनियुकत कर लिया हो, जिसको अधिकार में रखने के लिए उसे 
किसी लोक-कार्यालय द्वारा आदेश मिला हो । 

अज्लु० 253 - प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने प्रयोग के लिए अपने 
व्यवसाय (व्यापार) के सिलसिले में, अधिकार में रखी हुई किसी दूसरे की 
वस्तु को विनियक्त कर लिया हो, दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का 
दण्ड दिया जाएगा । 

अलनु० 254- प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने प्रयोग के लिए, किसी खोई 
हुई वस्तु, हवा या पाती द्वारा स्वय एकत्रित कोई वस्तु या सपत्ति जिसका कोई 
स्वामी न हो, विनियुक्त कर लिया हो, एक वर्ष तक का कठोरअश्रमकारावास 
या 00 येन तक का अथवा कोई लघु अर्थंदण्ड दिया जाएगा । 


अनु० 255- अनु ० 244 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवतेन के साथ, इस 
अध्याय के अपराधों के सबंध में भी लागू होगी । 


अध्याय 39 
चोरी के मालों से संबद्ध अपराध 
“जोबुत्सु नि कन-सुरु त्सुमि” 


अनु० 256--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने (जानबूझकर) चोरी का माल 
ग्रहण किया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा । 

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने चोरी के मालो का (जानबूझकर) परिवहन 
किया हो, उन्हें अपने पास रखने के लिए जमा किया हो, खरीदा हो या इनके 
निवेंतेन (080089/) में दलाल का काम किया हो, दस वर्ष तक का कठोर- 
श्रमकारावास तथा व,000 यन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा। 


विनाश एवं छिपाने के अपराध 75 


अनु? 257--पिछले अनुच्छेद के अपराध का दण्ड क्षमा कर दिया जाएगा, 
यदि वह अपराध वश्यीय' रक्त-सबन्धियो, विवाहित जोड़े या साथ रहनेवाले 
संबन्धियो तथा दम्पति के बीच होगा । 


पिछले परिच्छेद की व्यवस्था, उस सह-अपराधी के सबंध मे छागू नहीं 
होगी, जो सबन्धी न हो । 


अध्याय 40 


विनाश ([068४77परट07 ) एवं छिपाने ((:0॥068]77 67) के 
अपराध 
“किकि ओयोबि इन्तोकु नो त्सुमि” 


अनु० 258 - प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी छोक-कार्यालय के उपयोग 
में आने वाले किसी प्रलेख (600प70670) को विनष्ट कर दिया हो, तीन 
मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकरावास का दण्ड दिया जायगा । 


अनु० 259--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति के अधिकारों या 
दायित्वों से सबद्ध प्रढेख (१00770670) को नष्ट कर दिया हो, पाँच वर्ष 
तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा। 


अनु० 260--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति के भवन या जलूयान 
को हानि पहुंचाई हो या नष्ट कर दिया हो, पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम- 
कारावास का दण्ड दिया जाएगा। यदि ऐसा करने में उसने किसी व्यक्ति 
की हत्या कर दी हो या घायल कर दिया हो, तो उसे उक्त अपराध एवं घायल 
करने के अपराध की तुलना में जो गृरुतर दण्ड होगा वही दिया जाएगा । 


अनु० 26--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले तीन अनुच्छेदों में 
उल्लिखित वस्तुओ से भिन्न कोई वस्तु नुकसान कर दी हो, विनष्ट कर दिया 
हो या अन्य किसी तरह से उसे व्यर्थ (घ866०४७) कर दिया हो, तीन वर्ष 
तक का कठोरश्रमकारावास या 500 येन तक का अर्थदण्ड या कोई रूघु अर्थ- 
दण्ड दिया जाएगा । 


अनु० 262---पिछले तीन अनुच्छेदों के दण्ड उस व्यक्ति के सबध में भी 
लागू होगे जिसने अपनी वस्तु को भी, जो कुर्की में हो, जिसके वास्तविक 
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अधिकारी का निश्चय न हो, या भाडे (पट्टे) पर दी गई हो, नुकशान किया 
हो, विनष्ठ किया हो या दूसरे ढग से अनुपयोगी बना दिया हो । 


अनु० 263--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति के पत्र को छिपा 
लिया हो, छ मास तक का कठोरश्रमकारावास या सामान्य कारावास या 
50 येन तक का अर्थ॑दण्ड या कोई लघु अर्थदण्ड दिया जाएगा । 


अनु० 264--अनुच्छेद 259, 26। तथा पिछले अनुच्छेद के अपराधों का 
अभियोजन केवल परिवाद पर ही किया जाएगा । 


दण्ड , ७. १७ + #१. 
क्या साहता 
(948 विधि ऋ० 260 तथा 4949 के विधि क्र० 46 द्वारा सशोधित, 
4948 का विधि क्र० 3) 


पहला खण्ड 


समान्य उपबन्ध 


अनु० --आपराधिक अभियोगो (0886४) के सबंध में, इस विधि का 
उद्देश्य, सावंजनिक कल्याण के सधारण तथा हर व्यक्ति के मानवीय मूल 
अधिकारो के संरक्षण को पूर्णहूपेण निष्पन्न करते हुए, अभियोगो के सच्चे तथ्यो 
को स्पष्ट करना तथा आपराधिक विधियों एवं अध्यादेशों को, यथोचित एव 
यथाशीघ्र, प्रयुक्त एवं सिद्ध करना है । 


अध्याय । 


न्यायांलयों का अधिकार:द्षेत्र 


अनु० 2--व्यायालयो के प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र का निर्णय अपराध के 
घटनास्थल द्वारा, या अभियुक्त के अधिवास' या निवास-स्थान द्वारा या उस 
स्थान द्वारा किया जाएगा जहाँ अभियुक्त वर्तमान समय में रह रहा हो । 


जापान की सीमा के बाहर जापानी जलूयान पर किए गए अपराध के 
सबंध में, प्रादेशिक अधिकार-दक्षेत्र का निर्णय, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित 
स्थानों के साथ ही उक्त जलयान के देश-पत्तन के स्थान द्वारा या उस स्थान 
द्वारा किया जाएगा जहाँ उक्त जलूयान अपराध की घटना के ठीक बाद लरगर 
डाला हो । 


अनु० 3--यदि विविध न्यायालयों के वास्तविक अधिकार-द्षेत्र के अन्तर्गत 
आने वाले विविध परस्पर सबद्ध अभियोग हो तो उन पर सामूहिक रूप से कोई 
उच्चतर न्यायारूय अपना अधिकारु>ज्षेत्र कार्यान्वित करेगा । 


यदि किसी उच्च न्‍्यायारूय के विशेष अधिकारजक्षेत्र के अन्दर आने वाले 
अभियोग तथा अन्य अभियोग परस्पर सबद्ध हों तो उच्च न्यायालय सामूहिक 
रूप से उन सभी पर अपना अधिकारु-क्षेत्र प्रयुक्त करेगा । 
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अनु० 4--यदि किसी उच्चतर न्यायारूय मे रूम्बित विविध न्यायालयों के 
वास्तविक अधिका-ज््षेत्र के अन्दर आने वाले विविध संबद्ध अभियोगो के साथ 
कोई ऐसा अभियोग हो जिसका, उच्चतर न्यायालय, अन्यो के साथ सामूहिक रूप 
से निर्णय देना आवश्यक समझे तो वह उसे, एक व्यवस्था ( 7प्राग£ ) द्वारा, 
किसी अधिकार>ज-क्षेत्र सपन्न निम्न न्यायालय में अन्तरित कर सकता है । 


अनु० 5---जब किसी उच्चतर न्यायारूय एवं निम्न न्‍्यायारूय में अनेक 
सबद्ध अभियोग (0986४) विविध रूप से लम्बित हो, उच्चतर न्यायालय वास्तविक 
अधिकार क्षेत्र का बिना विचार किए हुए ही, एक व्यवस्था (/प02) द्वारा, 
निम्न न्यायालय के अधिकार-स्ेत्र में आने वाले अभियोग पर भी, सामूहिक रूप 
से, निर्णय दे सकता हूं । 

जब किसी उच्च न्‍्यायालूय के विशेष अधिकारु-क्षेत्र के अन्दर आने वाले 
अभियोग किसी उच्च न्‍्यायारूय में लम्बित हो और उल्लिखित अभियोगो से 
सबद्ध अभियोग किसी अवर न्यायारूय में रूम्बित हो तो उच्च न्यायालय, एक 
व्यवस्था (70॥2) द्वारा, अवर न्यायालय के अधिकार-्षेत्र के अदर आने वाले 
अभियोगो पर भी, सामूहिक रूप से, निर्णय दे सकता हे । 

अनु ० 6--जब विविध न्यायालयो के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अदर आने 
वाले अनेक अभियोग (09888) परस्पर सबद्ध हो तो वह न्यायारूय जिसके 
अधिकार-क्षेत्र मे एक भी अभियोग आता हो, अन्य अभियोगो पर भी, सामूहिक 
रूप से, अपना अधिकार-क्षेत्र प्रयुक्त कर सकता हें। तथापि, वह न्यायारय 
उन अभियोगो पर अपना अधिकारूज्षेत्र प्रयुक्त नहीं कर सकता, जो अन्य 
विधियों की व्यवस्थाओ (?/0४787078) के अनुसार किसी विशेष न्यायालय 
के अधिकार-क्षेत्र मे आते हो । 


अनु० 7--यदि किसी एक न्यायारूय में लम्बित, विविध न्यायालयों के 
प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र के अदर आने वाले अनेक परस्पर सबबंद्ध अभियोगो के 
साथ कोई एस! अभियोग हो जिसका वह न्यायारूय अन्यो के साथ, सामूहिक 
रूप से निर्णय देना आवश्यक समझता हो तो वह, एक व्यवस्था (7प्रां7४) 
द्वारा उसे अन्य न्यायालय मे अन्तरित कर सकता है, जिसके अधिका>-्षेत्र मे 
वह अभियोग आता हो । 


अनु० $---जब वास्तविक अधिकार-ज्षेत्र के विषय में अनुरूप विविध 
न्यायालयों में अनेक परस्पर सबद्ध अभियोग अनेकश. रूम्बित हों तो रह 
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न्यायालय, किसी लोक-समाहर्ता (?70॥0 706प्राः॥60") या अभियुक्त के 
समावेदन (770007) पर, किसी व्यवस्था (#प्र2) द्वारा, यह निर्णय दे 
सकता है कि वे किसी न्यायालय में एकत्र कर दिए जाएँ । 


यदि पिछले परिच्छेद की स्थिति मे, विविधि न्यायालयों की व्यवस्थाएँ 
(7 प88) एकमत न हो तो उक्त सभी न्यायालयों को अधिकार-क्षत्र में रखने 
वाला अन्य आसन्न उच्चतर न्यायालय, किसी लोकसमाहर्ता या अभियुक्त की 
प्रार्थना पर, एक व्यवस्था (/०॥778) के आधार पर, यह निर्णय दे सकता हूँ कि 
उक्त सभी अभियोग किसी एक न्यायारूय में एकत्र कर दिए जाएँ । 


अनु० 9--दो या अधिक अभियोग निम्नलिखित दशाओ में परस्पर सबद्ध 
होते है; 
(4) जहाँ कि एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक अपराध किए गए हो; 
(2) जब कि अनेक व्यक्ति सामूहिक रूप से कोई एक अपराध किए हो 
या अलूग-अरहूग अपराध किए हो । 
(3) जहाँ दुरभिसधि में काये करने-वाले अनेक में से हर व्यक्ति पुथक्‌- 
पृथक्‌ अपराध करता है । 
अपराधी को आश्रय देने, साक्ष्य के विनष्ट करने, शपथ लेकर मिथ्या-साक्ष्य 
देने, मिथ्या विशेष-साक्ष्य या मिथ्या-व्याख्या के अपराध तथा असद्‌ रूप से प्राप्त 
वस्तुओ से सबद्ध अपराधों तथा, पक्षान्तर में, प्रधान अपराधी द्वारा किए गए 
अपराध को सामूहिक रूप से किया गया माना जाएगा। 
अनु० 0---जब एक ही अभियोग, वास्तविक अधिकारुज्षेत्र की दृष्टि से 
भिन्न विविध न्यायालयों में रम्बित हो तो इसका निर्णय किसी उच्चतर 
व्यायालूय द्वारा किया जाएगा । 


उच्चतर न्यायारूय, किसी लोक-समाहर्ता या अभियुक्त के समावेदन 
(77007070 ) पर एक व्यवस्था (#प्रा78) द्वारा उक्त अभियोग को किसी 
अधिकार>क्षेत्र-सपन्न न्यायालय को निर्णय के लिए उद्युक्त कर सकता हूं । 


अनु० 7---जब एक ही अभियोग, समान वास्तविक अधिकार-क्षेत्र वाले 
विभिन्न न्यायालयों मे लम्बित हो तो उक्त अभियोग का निर्णय उस न्यायारूय 
द्वारा किया जायगा जहाँ लोक-कार्यवाही सर्वप्रथम की गई हो । 

ऐसे सभी न्‍्यायालहूयों को अपने अधिकार-दक्षेत्र से प्रभावित करने वाला -अन्य 
आसन्न उच्चतर न्यायालय, किसी लोक-समाहर्ता या अभियुक्त के समावेदन 
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(7700007 ) पर एक व्यवस्था (7'7!72 ) द्वारा, अन्य नन्‍्यायारूय को उस 
अभियोग के निर्णय के लिए उद्युक्त कर सकता है, जहाँ लोक-कार्यवाही बाद 
में की गई हो । 


अनु० ।2--तथ्यो के प्रकटीकरण की आवश्यकता के अनुसार कोई 
न्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आनेवाले जिले के बाहर भी अपने 
कार्य कर सकता हैं । 

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ ([770ए787078) राजादिष्ट न्यायाधीशों 
के सबध में, यथोचित' परिवतेन के साथ, लागू होंगी । 


अनु० 3--न्यायालयों के अधिकार>क्षेत्र में न आने के कारण कार्यवाहियाँ 
प्रभाव शून्य नही होगी । 

अनु० !4---अविलम्बिता (72०709) की दशा में, कोई भी न्यायालय 
अधिका--क्षेत्र संपन्न न होते हुए भी, तथ्यो के प्रकटीकरण के लिए आवश्यक 
उपाय प्रयोग में ला सकता है । 

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ ([070ए8078) राजादिष्ट न्यायाधीशों 
के सबध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगी । 


अनु० 5-- निम्नलिखित दक्कषाओं में कोई छोक-समाहर्ता, अधिकारक्षेत्र- 
सपन्न न्यायालूय के निश्चय से सबद्ध सभी प्रथम न्यायालयों को अपने अधिकार- 
क्षेत्र से प्रभावित करने वाले किसी आसन्न उच्चतर न्यायालय को समावेदन 

प्रस्तुत कर सकता है : 
(4) जब कि क्षमताशील न्यायारूय की क्षमता का निर्धारण जिला- 
विषयक सीमाओ के स्पष्टत निर्दिष्ट न होने के कारण न हो सके; 


(2) जब कि उस अभियोग को अपने अधिकार-क्षेत्र में रखने वाला अन्य 
कोई न्यायालय न हो, जिसके विषय में किसी न्यायारूय को 
अधिकार-क्षेत्र से रहित घोषित करने वाला कोई निर्णय अन्तत 
बन्धनकारी न हो गया हो । 

अनु० 6-- जब कि विधानत. अधिकार-क्षेत्र-सपतन्न कोई न्यायाल्‍य न हो, 

अथवा ऐसे न्यायालय का निश्चय असभव हो गया हो, तो महासमाहर्ता 
([700घ78707' (७76/8/) अधिकार-क्षेत्र सपन्न त्यायालूय के नामनिर्देशन 
करने के लिए, उच्चतम न्यायारूय को प्रार्थना (समावेदन) प्रस्तुत करेगा । 


न्यायालय के कर्मचारियों के अपवर्जन एवं आपत्ति (चुनोती) . 8] 


अनु० 77--लोक-समाहर्ता, निम्नलिखित दशाओ में, अधिकार-क्षेत्र में 
परिवर्तत (न्याय-स्थल के परिवतंन) कराने के किए, आसन्न उच्चतर न्यायालय 
को प्रावेदन प्रस्तुत करेगा ' 
(4) जब कि किसी वध कारणवश, या विशेष परिस्थितिवज्ञ, क्षमताशील 
न्यायालय न्यायिक शक्ति के प्रयोग में असमर्थ हो; 
(2) जब कि जिले के स्थानीय मनोभाव के कारण, कार्यवाहियो की 
परिस्थिति या अन्य परिस्थिति के कारण, यह भय हो कि विचारण 
(॥77७. ) की निष्पक्षता की रक्षा नही हो सकती । 
पिछले परिच्छेद के प्रत्येक प्रभाग में अवेक्षित अभियोग के सबन्ध में, 
अभियुक्त भी अधिकारु-क्षेत्र के परिवर्तन (नन्‍्याय-स्थलू के परिवर्तन) के लिए 
प्रावेदत प्रस्तुत कर सकता हैं । 


अनु० 8---जब अपराध के स्वरूप के कारण, जिले के स्थानीय मनोभाव 
के कारण, या अन्य परिस्थिति-वश लछोक-शान्ति भंग होने का भय हो तो यदि 
अभियोग अधिकार-स्षेत्र-सपन्न न्यायालय में अवेक्षित होनेवाला हो तो भी महा- 


समाह॒र्ता, उस अभियोग को अन्य न्यायारूय में अन्तरित कर देने के लिए 
उच्चतम न्यायालय को प्रावेदन प्रस्तुत करेगा । 


अनु० 9--अभियुकत, छोक-समाहर्ता या पदेन लोक-समाहर्ता की प्रार्थना 
पर कोई न्यायालय, यदि उचित समझे तो एक व्यवस्था (7प7४&) द्वारा, 
अभियोग को, समवर्ती वास्तविक क्षेत्राधिकार-सपन्न क्षमताशील न्यायारूय में 
अन्तरित कर सकता हे । 

अभियोग-सम्बन्धी साक्ष्य के आरम्भ किए जाने के बाद अन्तरण की व्यवस्था 
("पए82) नहीं की जाएगी । 

किसी अभियोग का अन्तरण था उसके अन्तरण का निषेध करने वाली 
व्यवस्था (४7४४४ ) के फलस्वरूप गम्भीरतया उच्छिन्न होने वाले अधिकार से 


संबद्ध अभियोगो में, ऐसे आधारो के प्रकल्पित प्रमाण देते हुए, आसच्न कोकोकु 
अपील की जा सकती हैं । 


अध्याय 2 


न्यायालय के कर्मचारियों के अपबर्जन एवं आपत्ति (चुनौती) 


अनु ० 20--निम्नाडित दशाओ में किसी न्यायाधीश को अपने छूत्यों के 


करने से अपवर्जित किया जाएगा : 
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(4) यदि वह स्वयं अपकृत पक्ष हो; 

(2) यदि वह अभियुक्त या अपकृत-पक्ष का संबंधी हो या रह चुका हो; 

(3) यदि वह अभियुक्त या अपकृत पक्ष का वेघ प्रतिनिधि, सरक्षकता 
का पर्यवेक्षक या पालक (क्यूरेटर) हो; 


(4) यदि उसने उस अभियोग में साक्षी या विशेषज्ञ साक्षी के रूप में 
काम किया हो; 


(5) यदि उस अभियोग में उसने अभियुक्त के प्रतिनिधि, परामशंदाता 
या सहायक के रूप मे काम किया हो; 

(6) यदि उसने उस अभियोग में लोक-समाहर्ता या न्यायिक-पुलिस 
(आरक्षी) अधिकारी का कार्य किया हो, 


(7) यदि उसने, अनु० 266 प्रभाग 2 में उल्लिखित व्यवस्था (#प7९) 
में, क्षिप्र आदेश (5$प77779779 07667) में, निचले न्यायालय के 
निर्णय में, अनु० 398 से 400, 442 या 43 के अनुसार अन्तरित 
या प्रति-प्रेषित अभियोग के प्राथमिक निर्णय में, या उन छानबीनों 
में, जो ऐसे अभियोगो के आधारभूत हों, भाग लिया हो । परतु 
यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी यदि उसने एक अधियाचित 
(76(फ्र/४0076व ) न्यायाधीश के रूप में भाग लिया हो । 


अतजु० 27--उस दशा में, जब कि किसी न्यायाधीश को उसके हत्यों से 
अपवर्जित करना हो, या यह भय हो कि वह पक्षपातपूर्ण निर्णय देगा तो उसके 
विषय में कोई लोक-समाहर्ता या अभियकत आपत्ति कर सकता है । 


प्रतिवाद परामशेंदाता (]0678086 (०प्र756), अभियुक्त के छामार्थ 
आपत्ति के लिए प्रावेदन (7700707 ) कर सकता हैँ, किन्तु अभियकत के 
स्पष्टतया व्यक्त अभिप्राय के विरुद्ध नही । 


अनु० 22--- अभियोग में किसी अभियाचना (0०७77870 ) था विवरण 
(8/806770676 ) के संपन्न हो जाने पर किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध इस 
आधार पर आपत्ति नही की जा सकती कि उसके पक्षपातपूर्ण निर्णय देने का 
भय है। परंतु, यह व्यवस्था तब छागू नही होगी यदि वह पक्ष आपत्ति के 
किसी आधार की जातकारी से अनभिज्ञ रहा हो, या ऐसा आधार (उक्त 
अभियाचना या विवरण के) बाद में हुआ हो । 
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अनु० 23--जब किसी न्यायाधीश के विरुद्ध, जो किसी सहयोगी 
(०0/6278/8) न्यायालय का सदस्य हो, आपत्ति की गई हो तो वह 
न्यायालय, जिसका कि वह न्यायाधीश हो, उस पर एक व्यवस्था (+प्राग78) 
लागू करेगा। यदि ऐसी दशा में उक्त न्यायालय जिला-न्यायारूय हो, तो 
व्यवस्था (70०78) किसी सहयोगी न्यायालय द्वारा लागू की जायगी । 


जब किसी जिला-न्यायारूय के या परिवार-न्यायालय (मैक्याए 0075) 
के एकमात्र किसी न्यायाधीश के विरुद्ध आपत्ति की गई हो तो व्यवस्था 
(एप्रतए82) उस न्यायालय के सहयोगी न्यायालय द्वारा छागू की जायगी 
जिससे सबद्ध वह न्यायाधीश हो, और जब कि किसी क्षिप्र-न्यायालय 
(90777787"ए (0४7४) के न्यायाधीश के विरुद्ध की गई हो तो किसी 
क्षमताशील जिला-त्यायालय के सहयोगी न्यायाल्‍लूय द्वारा छागू की जायगी। 
तथापि उक्त रूप में आपत्ति किया गया न्यायाधीश, यदि आपत्ति के प्रावेदन 
(7707707 ) को साधार पाता है तो व्यवस्था ("पं708) की गई ही समझी 
जाएगी । 


इस प्रकार आपत्ति किया गया न्यायाधीश, पिछले दो परिच्छेदों में निर्दिष्ट 
व्यवस्था (7'प्रा772) में कोई भाग नही लेगा । 


जब किसी आपत्ति किए गए न्यायाघीश के प्रत्याहरण (ज्ञा7078एछ9/) 
के फलस्वरूप कोई न्‍्यायाऊूय ऐसी व्यवस्था (7०78) चालू करने में असमर्थ 
हो तो व्यवस्था (7प7782 ) अन्य आसन्न उच्चतर न्यायालय द्वारा दी जायगी। 

अलनु० 24--किसी आपत्ति का प्रावेदन जो कि स्पष्टतः कार्यवाही में केवल 
विलम्ब लाने के अभिप्राय से किया गया हो, एक व्यवस्था (7772 ) ह्वारा 
खारिज कर दिया जायगा । ऐसी दशा में पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 3 के 
उपबन्ध छागू नही होगे । यही नियम उस दशा में भी लागू होगा जब कि 
अनु० 22 के उपबन्ध या न्यायालय के नियमों द्वारा निर्धारित कार्यवाही के 
उल्लघन के सबंध में आपत्ति के लिए किया गया प्रावेदन खारिज करना हो । 


पिछले परिच्छेद की दशा में, कोई राजादिष्ट (007777880760 ) 
न्यायाधीश किसी जिला-न्यायालय का एकमात्र न्यायाधीश, किसी परिवार- 
न्यायालय या क्षिप्रन्यायाछक्य (5प0777%7"ए 00प7७) का कोई न्यायाधीश, 
जिसके विरुद्ध आपत्ति की गईं हो, आपत्ति के प्रावेदद को खारिज करते हुए 
कोई निर्णय दे सकता है । 
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अनु० 25--किसी व्यवस्था (एप्रो02 ) के विरुद्ध, जिसके द्वारा किसी 
आपत्ति का प्रावेदद खारिज किया गया हो, एक आसन्न कोकोकु अपील की 
जा सकती है । 


अनु० 26--अनु० 20, प्रभाग 7 के उपबन्धों को छोड़कर, इस अध्याय के' 
उपबन्ध न्‍्यायालूय-लिपिकों के सबध में, यथोचित परिवतेन के साथ, लाग होंगे । 


व्यवस्था (7प्र08) उसी न्यायालय द्वारा दी जायगी जिससे सबद्ध वह 
लिपिक होगा । तथापि अनु ० 24 परिच्छेद 4 में उल्लिखित स्थिति में आपत्ति 
के प्रावेदन को खारिज करने के लिए निर्णय उस राजादिष्ट न्यायाधीश्ष द्वारा 
दिया जाएगा जिससे वह न्‍्यायारूय-लिपिक संबद्ध हो । 


अध्याय 3 


वाद-करण सामथ्य 


अनु० 27--जब अभियुकत या सदिग्ध व्यक्ति कोई न्यायिक व्यक्ति हो 
तो प्रक्रिया अधिनियमों के संबंध में उसका अभिवेदन किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि 
द्वारा किया जाएगा । 


उस दशा में भी जब कि किसी न्यायिक व्यक्ति का अभिवेदन दो या 
अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया हो, प्रक्रिया अधिनियमों के 
संबंध में उसका अभिवेदन प्रत्येक द्वारा पृथक रूप से होगा । 


अनु० 28---यदि, जहाँ ऐसे अपराध का अभियोग हो जिसमें दण्ड-सहिता 
के अनु० 39 से 44 तक के उपबन्ध न लागू हो, अभियुक्त या सदिग्ध मानसिक 
शक्ति से रहित हो तो प्रक्रिया अधिनियमो के संबंध में उसका अभिवेदन किसी 
बंध प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा (जब कि दो व्यक्ति हों जिसमें से प्रत्येक 
पैतृक प्रभाव जमाता हो । यही व्यवस्था इसके आगे भी छागू होगी) । 


अनु० 29--पिछले दो अनुच्छेदो के उपबन्धों के अनुसार जब अभियुक्त 
के अभिवेदन के लिए कोई व्यक्ति न हो तो किसी लोक-समाहर्ता या पदेन 
लोक-समाहर्ता के निवेदन पर न्यायारूय द्वारा एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त 
किया जायगा। 

यही नियम उस दशा में भी छागू होगा जब कि पिछले दो अनुच्छेदों के 
उपबन्धों के अनुसार संदिग्ध के अभिवेदन के लिये कोई व्यक्ति न हो और 
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लोक-समाहर्ता, न्‍्यायिक-आरक्षी ( /00!706 ) अधिकारी या उसमे दिलचस्पी 
रखने वाले व्यक्ति द्वारा उक्त निवेदन किया गया हो 


विशेष प्रतिनिधि अपने कार्यो को तब तक करेगा, जब तक कि सदिग्ध या 
अभियुक्त के प्रतिनिधि के रूप में कार्यवाही के कार्य को करने के लिए अन्य 
कोई व्यक्ति न आ जाय । 


अध्याय 4 
परामशेदाता द्वारा प्रतिवाद तथा संबंधियों द्वारा सहायता 


अनु० 30--अभियुकत या सदिश्ध किसी समय प्रतिवाद-परामर्शदाता 
(।266०786 (0०7४७) को चुन सकता हूँ । 


अभियुक्त या सदिग्ध का वध प्रतिनिधि, पाछक (0प78007), विवाहित 
जोड़ा, वशीय सबधी, भाई या बहन स्वतन्त्र रूप से उसके लिए प्रतिवाद- 
परामर्शंदाता चुन सकते है । 


अनु० 3--परामशैदाता का चुनाव अधिवक्ताओ (8&09ए00968) में 
से होगा । 

क्षिप्र-त्यायालय (97977 (४076), परिवार-त्यायावय या जिला- 
न्‍्यायारूय में प्रतिवाद-परामशदाता का चुनाव, अधिववताओं से भिन्न व्यक्तियों 
में से, न्‍्यायालय की अनुमति से, किया जा सकता हैं। तथापि, यह नियम 
जिला-न्यायालय में केवल उन दशाओ में छाग्रू होगा जिनमें अधिवक्ताओं 
में से चुना गया एक अन्य प्रतिवाद-परामर्शंदाता हो । 


अनु० 32--लोक-कार्यवाही (?प०॥0 4०४07) के किए जाने के पूर्व 
सपादित प्रतिवाद-परामशेदाता का चुनाव प्रथम त्यायालूय में भी प्रभावी 
रहेगा । 

लोक-कायवाही के किए जाने के पदचात्‌ किया गया प्रतिवाद-परामशदाता 
का चुनाव विचारण (४779/) के प्रत्यक दृष्टान्त के लिये किया जायगा | 


अनु० 33---उस दशा में जब कि अभियुक्त के लिए अनेक प्रतिवाद- 
परामशदाता हों तो न्यायालय के नियमानुसार एक मुख्यप्रतिवाद परामशैदाता 
की नियुक्ति की जाएगी। 
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अनु० 34---मुख्य परामशंदाता के कार्यो (#प्रा८00०78) एवं सामथ्य॑ 
(00078) को जेसा कि पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित है, न्यायारूय के 
नियमों द्वारा विहित किया जाएगा । 


अनु० 35-- जैसा कि न्यायालय के नियमो द्वारा विहित हो, न्यायालय 
अभियुवत या सदिग्ध व्यक्ति के प्रतिवाद-परामर्शदाताओं की सख्या नियत कर 
सकता है । तथापि, जहाँ तक अभियुक्त के प्रतिवाद-परामर्शदाता का सबंध 
हैं, यह नियम केवल विशेष परिस्थितियों में ही छागू होगा । 


अनु० 36--जब अभियुक्त, निर्घनता या अन्य कारणवश अपने प्रतिवाद- 
परामशंदाता को चुनने में असमर्थ हो, तो उसकी प्रार्थना पर, न्‍्यायारूय उसके 
लिए प्रतिवाद-परामर्शंदाता की व्यवस्था करेगा। तथापि, यह व्यवस्था उस 
दशा में लागू नहीं होगी जब कि अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उसके 
लिए प्रतिवाद-परामशंदाता चुन लिया गया हो । 

अनु० 47--यदि अभियुक्त, प्रतिवाद-परामर्शदाता द्वारा न अभिवेदित 
किया गया हो तो निम्नाकित दशाओ में, न्यायारूय पदेन (७5-०ीगी००) 
उसके लिए परामर्शंदाता की व्यवस्था करेगा : 

(4) जब अभियुक्त अल्प-वयस्क हो; 

(2) जब अभियुक्त सत्तर (70) वर्ष से कम आयु का न हो; 

(3) जब अभियुकत बहूरा या गंगा हो; 

(4) जब अभियुक्त अपरिपक्व या दुर्बल-मनस्क हो; 

(5) जब अन्य कारणवश ऐसा आवश्यक समझा जाए । 

अनु ० 38--किसी न्‍्यायारूय या पीठासीन न्यायाघीश द्वारा, इस विधि 
के उपबन्धो के अनुसार नियत किए जाने वाले प्रतिवाद-परामशेदाता की 
नियुक्ति अधिवक्ताओं में से होगी । 

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था के अनुसार नियुक्त किया गया प्रतिवाद- 
परामशंदाता यात्रा-व्यय, देनिक भत्ता, आवास-भत्ता तथा शुल्क (668) की 
माँग करने का अधिकारी होगा । 

अनु ० 39-..किसी भी प्रकार से शारीरिक निरोध में रखा गया अभियुक्त 
या संदिग्ध (व्यक्ति), किसी कार्याल्यीय' रखबारू की उपस्थिति के बिना, 
अपने प्रतिवाद-परामशंदाता या किसी अन्य व्यक्ति से भी, जो उसका प्रतिवाद- 
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परामशेँंदाता हो, उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जिसे प्रतिवाद-परामशदाता को 
चुनने का अधिकार हो साक्षात्‌ कर सकता है तथा कोई प्रलेख या अन्य वस्तु 
ले या दे सकता है, (उस दशा में जब कि किसी अधिवक्ता से भिन्न कोई 
व्यक्ति प्रतिवाद-परामशैदाता चुना जाने वाला हो तो यह नियम तभी लगेगा 
जब अनु० 37 के परिच्छेद 2 में निरदिष्ट अनुमति ले ली गई हो) । 


पिछले परिच्छेद में उल्लिखित साक्षात्कार या वस्तु के आदान-प्रदान के 
सबंध में विधि या अध्यादेश (जिनमें न्यायालय के नियम भी सम्मिलित है । 
यही नियम इसके आगे भी लागू होगा) द्वारा ऐसे उपाय विहित किए जा 
सकते है, जो अभियुक्त या सदिग्ध को भाग निकलने, साक्ष्य के विनाश या 
परिवर्तेन करने या उन वस्तुओं के, आदान-प्रदान करने का प्रतिरोध करें, जो 
(वस्तुएँ) अभियुक्त या संदिग्ध की सम्यक्‌ अभिरक्षा का रोध करती हो । 


लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्याक्य का सचिव तथा न्यायिक पुलिस 
कमंचारी (जिनमें न्यायिक पुलिस अधिकारी एवं सिपाही दोनो ही सम्मिलित 
हैं। यही नियम इसके आगे भी लागू होगा) जब छानबीन के लिए ऐसा 
आवश्यक हो, परिच्छेद में उल्लिखित साक्षात्कार तथा वस्तुओं के आदान- 
प्रदान के लिए, लोक-कार्यवाही के पहले ही, कोई तिथि, स्थान एवं समय 
निर्धारित कर दे, परतु ऐसा निर्धारण, सदिग्ध (व्यक्ति) को प्रतिवाद के लिए 
अपने अधिकारो के प्रयोग करते समय, अनुचित रूप से अवरोध में न रखे । 

अनु० 40--लोक-कायंवाही की संस्थिति के बाद, प्रतिवाद-परामर्शंदाता 
किसी न्यायारूय में अभियोग से सबद्ध प्रदेखो एवं साक्ष्य के लेखो का निरीक्षण 
या उनकी प्रतिलिपि कर सकता हैं। तथापि, साक्ष्य के लेखों की प्रतिलिपि 
करने के लिए उसे पीठासीन न्यायाधीश से अनुमति अवश्य लेनी होगी । 

अनु० 4--केवरू उस दशा में जब कि यह इस विधि मे विद्ेषरूप से 
विहित हो, प्रतिवाद-परामशेंदाता कार्यवाही की क्रियाओं को अपने नाम में ले 
सकता हे । 

अनु० 42--अभियुकत का वध प्रतिनिधि, पाछक (0प79007) , विवाहित 
जोड़ा, वंशीय सबधी, भाई या बहन किसी भी समय सहायक (होसेनिन) हो 
सकते है । 

उस व्यक्ति को, जो अभियुक्त के सहायक के रूप में काम करना चहता 
हो, विचारण के प्रत्येक दृष्टान्त के लिये न्‍्यायालूय में सूचना देनी चाहिए । 
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कोई भी सहायक, अभियुक्त की कार्यवाही की उन सभी क्रियाओ को वहाँ 
तक कर सकता है जहाँ तक कि वे अभियुक्त के व्यक्त अभिप्राय के विरुद्ध न 


हो। तथापि, यह उस दशा में छागू नहीं होगा जब कि इस विधि में यह 
अन्य प्रकार से विहित हो । 


अध्याय 3 


निर्णय 
अनु० 43---इस विधि में अन्य प्रकार से विहित दशा को छोड़कर, कोई 
भी व्याय-निर्णय (हेकेत्सु) मौखिक कार्यवाही के आधार पर दिया जायगा। 
कोई व्यवस्था (केत्तेइ, 7५!22 ) या आदेश (सेइरेइ, 07067) आवश्यक- 
रूप से मौखिक कार्यवाही पर आधुत नही होगा । 


किसी व्यवस्था (7ए॥7४४2) या आदेश के निर्माण मे न्यायारूय, 
आवश्यकतानुसार, तथ्यों की छानबीन (77287077778007 ) कर सकता है। 


पिछले परिच्छेद मे लिखित छानबीन, किसी सबद्ध सहयोगी न्यायारूय 
(००॥०27806 00प7४) के सदस्य को सौप दी जायगी अथवा जिला- 
न्यायालय, परिवार-न्यायारूय या क्षिप्र-न्यायालय का कोई न्यायाधीश इसके 
लिए अधियाचित किया जा सकता हैं। 


अनु० 44--किसी भी निर्णय के साथ उसका कारण सलरूग्न रहेगा । 


उस दशा में जब कि कोई ऐसी व्यवस्था (7प्रा78) या आदेश हो, 
जिसके विरुद्ध किसी अपीकू की अनूमति न हो तो उसके कारण को अछुग 
किया जा सकता हूँ । तथापि, यह उस व्यवस्था (772) के सबंध में 
लागू नही होगा जिसके विरुद्ध, अनु० 428, परि० 2 के अनुसार, कोई आपत्ति 
की जा सके । 


अनु० 45--त्याय-निर्णय से भिन्न कोई विनिश्चय (6608072) किसी 
सहायक न्यायाधीश द्वारा ही दिया जा सकता है । 

अनु० 46--अभियुकत या अभियोग से संबद्ध कोई भी व्यक्ति, अपने 
खर्च पर, निर्णय के प्रेख के अछझों या नयाचार ([0700॥000!) की, जिसमें 
निर्णय लिखित हो, प्रतिलिपि या उसके किसी अंश की प्राप्ति के लिये सॉग 
कर सकता हूं । 
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अध्याय 6 


प्रलेख (700८प7०॥७) तथा वितरण (83७7ए०८) 


अनु ० 47--किसी अभियोग से सबद्ध कोई भी प्रढेख, लोक-विचारण 
(?00806 09 ) के प्रारभ के पहले प्रकाशित नही किया जायगा। तथापि, 
यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब लोक-हित या अन्य किसी कारणवश इसे 
(प्रकाशित करना) आवश्यक समझा जाय । 


अनु० 48---लोक-विचारण का कोई नयाचार (]07/"00000!), लछोक- 
विचारण की तिथियों पर होने वाली कार्यवाहियों के अनुसार तैयार किया 
जायगा । 


| 
लोक-विचारण के नयाचार में, उसकी तिथियो पर घटित विचारण से सबद्ध 
प्रमुख विषय रहेंगे, जैसा कि न्यायालय के नियमों द्वारा विहित हो । 


लोक-विचारण का नयाचार, एक अच्छे क्रम में, विचारण की प्रत्येक तिथि 
के ठीक बाद या कम से कम निर्णय की घोषणा के समय या पहले ही पूरा हो 
जाना चाहिये। तथापि, यह छोक-विचारण के उस नयाचार के सबंध मे लागू 
नहीं होगा जिसमें कि निर्णय घोषित हो गया हो । 


अनु० 49--यदि अभियुक्त के पास कोई प्रतिवाद-परामर्शदाता न हो तो 
बहू, जैसा कि न्‍्यायारूय के नियमों द्वारा विहेत ही, लोक-विचारण के नयाचार 
का निरीक्षण कर सकता है; तथा यदि अभियुक्त अन्धा हो और स्वयं न पढ़ सके 
तो वह नयाचार को अपने लिए जोर से पढ़वाने के लिए मॉग कर सकता है । 


अनु० 50--उस दशा में जब कि लछोक-विचारण का नयाचार,. दूसरे 
विचारण की तिथि के पहले अच्छे क्रम मे, पूरा न हुआ हो तो कोई न्यायारूय- 
लिपिक लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या ग्रतिवाद-परामशैदाता की प्रार्थना पर, 
अतिम विचारण की तिथि पर साक्षियो द्वारा दिए गए प्रमाण की रूपरेखा दूसरे 
विचारण की तिथि पर या उसके पहले ही सूचित कर दे। ऐसी दशा में 
यदि प्रार्थना करने वाला लछोक-समहर्ता, अभियुक्त या प्रतिवाद-परामशदाता 
साक्षियों द्वारा दिए गए प्रमाण की रूपरेखा की यथार्थता पर आपत्ति करें तो 
वह आपत्ति भी नयाचार में समाविष्ट की जायगी। 


उस दशा मे जब कि अभियुक्त या उसके परामशैंदाता की अनुपस्थिति 
में तेयार किया गया किसी लोक-विचारण का नयाचार, दूसरे विचारण कौ 
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तिथि के पहले अच्छे क्रम में सज्जित न हो तो न्‍्यायालय-लिपिक दूसरे विचारण 
की तिथि पर या पहले ही, उपस्थित होने वाले अभियुक्त या उसके परामर्शदाता 
को अतिम विचारण की तिथि पर घटित प्रमुख घटनाओ को सूचित करेगा । 


अनु० 5--लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या परामशॉंदाता किसी लोक- 
विचारण के नयाचार की यथार्थता पर आपत्ति कर सकता हैं । यदि उक्त 
आपत्ति की गई हो तो उसका विवरण नयाचार में समाविष्ट किया जायगा। 

पिछले परिच्छद में उल्लिखित आपत्ति प्रत्येक व्यवहार (]78097706 ) 
के लोक-विचारण की अतिम तिथि के बाद चौदह दिन के अदर ही की जा 
सकेगी तथापि, जहाँ तक लोक-विचारण के नयाचार का सबंध हैँ जिसमे कि 
निर्णय घोषित हो, ऐसी आपत्ति नयाचार की समाप्ति के बाद चौदह दिन के 
अदर ही की जा सकती हैं । 

अनु० 52---छोक-विचारण की तिथि की कार्यवाहियाँ जो छोक-विचारण 
के नयाचार में लिखित रहती है, उसी नयाचार द्वारा ही प्रमाणित की जा 
सकती है । 

अनु० 53---कोई व्यक्ति किसी विचारण के अभिलेखों (7९००0708) का 
निरीक्षण आपराधिक अभियोग की समाप्ति पर ही कर सकता हे । तथापि, 
यह उस दशा में लागू नहीं होगा, जब कि निरीक्षण से विचारण के अभिलेखो 
के परिरक्षण, अथवा न्यायालय या लोक-समाहर्ता के कार्यालय के कार्य-व्यापार 
में बाधा पहुंचती हो । 

उस विचारण के किसी अभिलेख का, जिसका सुनना सामान्य जनता के 
लिए निषिद्ध हो, अथवा किसी अभिलेख का, जिसका निरीक्षण सामान्य जनता 
के लिये अनुचित होने के कारण प्रतिषिद्ध हो, पिछले परिच्छेद के उपबन्धों 
के प्रतिकूल, निरीक्षण तब तक नही किया जायगा, जब तक कि वे (निरीक्षण 
करने वाले) उस अभियोग से सबद्ध पक्ष (287768) न हों, या उनके पास 
निरीक्षण के लिये समुचित कारण न हों तथा विचारण के अभिलेखों के 
अभिरक्षक ((४४८०6797 ) से अनुमति न ले चुके हों । 

जापान के संविधान के अनु० 82 परि० 2 के उपबन्धों द्वारा विहित 
अभियोगों में अभिलेखों का निरीक्षण निषिद्ध नही होगा । 

विचारण के अभिलेखों के परिरक्षण तथा उनके निरीक्षण के परिव्ययों 
से संबद्ध विषय अन्य विधि द्वारा विहित किये जायेंगे । 
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अनु० 54---न्यायारूय के नियमों द्वारा अन्य प्रकार से विहित दशा को 
छोड़कर, दीवानी प्रक्रिया से सबद्ध विधि या अध्यादेश के विधान (प्रकाशन 
द्वारा वितरण (907"ए70७) से संबद्ध उपबन्धो को छोड़कर) प्रलेखो के वितरण 
(तामीली ) के संबन्ध में, यथोचित परिवत्तन के साथ, लागू होगे । 


अध्याय 7 


अवधियाँ 
(?2९7008 ) 

अनु० 55--अवधियों के परिकलन ((४8/०प्रौ७:700 ) में, जिनका 
परिकलन घण्टों में हो वह तुरन्त शुरू होगी, जब कि जिनका दिनों, मासों 
अथवा वर्षो में करना हो, पहला दिन उसमे सम्मिलित नही किया जायगा । 
तथापि, भोगाधिकार (॥?/882५]00707) की अवधि का पहला दिन, उसके घण्टो 
की सखर्या का विचार किये बिना, एक दिन के रूप में गिन लिया जायगा। 

मासो एवं वर्षों का परिकलन कंलेण्डर के अनुसार होगा । 

यदि किसी अवधि का अतिम दिन रविवार, पहली, दूसरी, तीसरी जनवरी, 
29 वे, 30 वें या 3। वे दिसम्बर, या उस दिन, जिसे सामान्य छुट्टी उद्दिष्ट 
' किया गया हो, पडता हो तो उसे परिकलन में सम्मिलित नही किया जायगा । 
तथापि, यह भोगाधिकार की अवधि के सबंध में छागू नहीं होगा । 

अनु० 56--न्यायारय के नियमानुसार, कोई भी वैधानिक अवधि, 
कार्यवाही की क्रियाओ को करने वाले व्यक्ति के अधिवास, निवास या 
कार्यालय, तथा न्यायालय या छोक-समाहर्ता के कार्यालय के बीच की दूरी के 
तथा परिवहन एवं संचार की सुविधाओं के अनुसार, बढाई जा सकती है। 

पिछले परिच्छेद के उपबन्ध उस अवधि के संबध में छागू नहीं होंगे 
जिसके अन्दर ही किसी घोषित निर्णय के विरुद्ध अपीक की जाए । 


अध्याय 
अभियुक्त के आह्वान, प्रस्तुति और निरोध 


अनु० 57-कोई न्यायारूय किसी अभियुक्त को, समुचित अग्रिम समय 
देते हुए, जेसा कि न्‍्यायारूय के नियमों द्वारा विहित हो, आहूत (8प777707) 
कर सकता हे । 
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अनु० 58--न्यायारूय किसी अभियुक्त को निम्नाकित दशाओ में प्रस्तुत 
([07007०७) करा सकता है : 


(4) यदि उसका कोई नियत निवास न हो ; 


(2) यदि समुचित कारण के बिना, वह आह्वानो का अनुपालन न करे या 
उससे ऐसी आशका हो कि वह पालन नही करेगा। 


अनु० 59--प्रस्तुत किया गया अभियुकत' न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने 
के समय से चौबीस घण्टे के अंदर छोड दिया जायगा । तथापि, यह उस दशा 
में लागू नही होगा जब कि उक्त समय के अदर ही कोई निरोध का अधिपन्र 
(४४/००/४७४४) कार्यान्वित किया जा चुका हो । 


अलु० 60 -न्यायालूय अभियुक्त को निरोध में रख सकता है यदि उसे 
यह पुष्ट करने के समुचित आधार प्राप्त हो जाये कि उसने अपराध किया है 
और अभियोग यदि निम्नलिखित मे से किसी प्रभाग (70677) के अन्तगंत 
आता हो ; 

(4) जब कि अभियुक्त का कोई नियत निवास न हो ; 


(2) जब कि अभियुक्त से इस विषय की आशका के पर्याप्त प्रमाण हो 
कि वह साक्ष्य विनष्ट कर देगा ; 


(3) जब कि अभियुक्त ने पलायन किया हो या उसके पलायन करने 
की आशका के पर्याप्त प्रमाण मिले। 


निरोध की अवधि, लोक-कार्यवाही के संस्थित किए जाने के दिन से, दो 
मास से अधिक नहीं होगी। उस दशा में, जब कि मनिरोध को जारी रखने की 
विशेष आवश्यकता हो तो प्रत्येक मास की अतिम तिथि को निरोध की अवधि, 
एक व्यवस्था (77778) द्वारा उसके नवीकरण के स्पष्ट कारणों के विवरण के 
साथ, नवीकृत की जाएगी। तथापि, अनु० 89 प्रभाग । तथा 3 से 5 के 
अन्तर्गत आने वाली दशाओं को छोडकर, निरोध की अवधि का नवीकरण केवल 
एक बार होगा । 


उस अभियोग के सबंध में जिसमें 500 थेन से अधिक अर्थ दण्ड, निरोध 
या लघु-अर्थदण्ड न हो, इस अनुच्छेद का पहला परिच्छेद केवल उसी दशा में 
लागू होगा जब कि अभियुक्त का कोई नियत निवास न हो । 
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अनु० 64--न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपों की 
सूचना देने तथा उसके विषय में अभियुक्त के विवरण सुनने के पहले उसे 
निरोध में नही रखा जा सकता। तथापि, यह उन अभियोगों के सबन्ध में 
लागू नही होगा जिनमें कि अभियुक्त ने पछायन किया हो । 

अनु० 62--अभियुकत का आह्वान (5प7777078) उसकी प्रस्तुति या 
निरोध, आद्वान का प्रादेश (कृ/70) अथवा प्रस्तुति या निरोध का अधिपत्र 
जारी करके निष्पादित किया जायगा । 

अनु० 63--शभाद्वानो के प्रादेश में, अभियुक्त का नाम और उसका 
निवास; अपराध का नाम, दिनाक, उपस्थित होने का समय तथा स्थान; साथ 
ही ऐसा विवरण जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि बह यदि बिना समुचित कारण 
के उपस्थित नही होगा तो उसके विरुद्ध प्रस्तुति का अधिपन्र ' जारी किया 
जायगा तथा इसके साथ अन्य विषय भी जो कि न्यायालय के नियमों द्वारा 
विहित हों, और उक्त प्रादेश जारी करने वाले पीठासीन अथवा राजादिष्ट 
न्यायाधीश का नाम तथा उसकी मुद्रा (मुहर) रहेगी । 

अनु० 64--प्रस्तुति अथवा निरोध के अधिपत्र में अभियुक्त का नाम एवं 
निवास, अपराध का नाम; लोक-कार्यवाही के प्रमुख तथ्य; स्थान, जहाँ 
उसे छाना हो; या कारागार जहाँ उसे निरुद्ध करना हो; प्रभावी अवधि तथा 
यह विवरण कि उक्त अवधि के बीत जाने के परचात्‌ अधिपन्र जारी नहीं 
किया जायगा और जारी करने वाले न्‍्यायारलूय को छोटा दिया जायगा; जारी 
होने कि तिथि, साथ ही और भी विषय जो न्यायारूय के नियमों द्वारा विहित 
हों तथा अधिपन्न जारी करने वाले पीठासीन अथवा राजादिष्ट न्यायाधीश के 
नाम एवं मुद्रा (मुहर) रहेंगे । 

उस दशा में जब कि अभियुक्त का नाम अनिर्चित हो तो उसकी मुखा- 
कृति, शरीर-गठन एवं अन्य विशेष चिह्नों के विवरण द्वारा उसकी पहचान 
की जायगी । 

उस दशा में जब कि अभियुक्त का निवास अनियत हो तो उसे कहलवाया 
नहीं जायगा । 

अनु० 65--आह्वानों के प्रादेश तामीरल (वितरित) किये जायेंगे। 
यदि अभियुक्त कोई प्रलेख इस विवरण के साथ दाखिल करता हैँ कि वह 
सुनवाई के लिये नियत की गई तिथि पर उपसंजात होगा, या यदि न्यायारूय, 
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सुनवाई की तिथि पर उपसजात अभियुक्त को, सुनवाई की दूसरी तिथि पर 
उपसजात होने के लिये आदेश देता हैँ वो उसका प्रभाव आद्वानों के प्रादेश की 
तामीली के समान ही होगा । उस दा में जब कि उसकी उपसजाति 
(8[00०07'97706) का आदेश जबानी हुआ हो तो यह तथ्य नयाचार में 
उद्दिष्ट किया जायगा । 


न्यायालय के समीप किसी कारागार में निरुद्ध कोई अभियुक्त कारागार 
के कर्मचारियों को सूचना देकर आहूत किया जा सकता है । ऐसी दशा मे, 
अद्वानो के प्रादेश की तामीली मान ली जाएगी यदि अभियुक्त को कारागार 
के कर्मचारियों से सूचना मिरू चुकी हो । 

अनु० 66--कोई न्यायालय अभियुक्त को उपसजात करने के लिये, 
तत्काल जहाँ वह रहता हो वहाँ के जिला-न्यायारूय, परिवार-न्यायालूय या 
क्षिप्र-त्यायाठ्य के किसी न्यायाधीश की अधियाचना (मॉग) कर सकता हें । 


इस प्रकार अधियाचित न्यायाधीश स्वयं किसी अन्य जिला-न्यायालूय, 
परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश की मॉग कर सकता 
हैं, जो कि उक्त अधियाचना स्वीकृत करने के लिये प्राधिक्रत हो । 


यदि अधियाचित न्यायाघीश को स्वयं अधियाचना के अदर आने वाले 
अभियोग का अधिकार न हो तो वह उक्त अधियाचना को अन्य किसी जिला- 
न्यायालूय, परिवार-त्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के न्यायाधीश के यहाँ अन्तरित ' 
कर सकता है जो उक्त अधियाचना को स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृृत हो । 


वह न्यायाधीश जिसने उक्त अधियाचना प्राप्त की हो या जिसके यहाँ 
अधियाचना अन्तरित की गई हो, प्रस्तुति का अधिपन्र जारी कर सकता है । 


अनु० 64 का उपबन्ध पिछले परिच्छेद मे लिखित प्रस्तुति के अधिपन्र के 
संबंध में, यथोचित परिवर्तेत के साथ, छागू होगा । ऐसी दशा में, अधिपत्र के 
अन्तर्गत यह विवरण रहेगा कि वह अधियाचना के अन्तर्गत जारी किया गया हें । 

अनु० 67--पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट दहा में अधियाचना के अदर 
प्रस्तुति का अधिपन्र जारी करने वाले न्यायाधीश को अभियुक्त के लाए जाने के 
समय से चोबीस घण्टे के अदर यह नि३चय कर लेना होगा कि अभियृक्‍त की 
पहचान में कोई गलती तो नही हुई हैं । ५ 

यदि अभियुक्त की पहचान में कोई गलती न॑ हो तो उसे तत्काल नामोहिष्ट 
न्यायालय को सौप दिया जाएगा। ऐसी दशा में, न्यायाधीश, जिसने 
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अधियाचना के अन्तर्गत प्रस्तुति का अधिपत्र जारी किया हो, समय की अवधि 
निर्धारित करेगा जिसके अदर कि अभियुक्त को नामोहिष्ट न्यायारूय के समक्ष 
लाया जायगा । 

पिछले परिच्छेद की दशा में, अनु० 59 में उल्लिखित अवधि का परिकलन 
उस समय से किया जायगा जब कि अभियुकय नामोदिष्ट न्यायारूय के समक्ष 
लाया गया हो । 

अलु० 68---न्यायाछ्य आवश्यकता पड़ने पर, अभियुक्त को किसी 
नामोदिष्ट स्थान पर उपसजात होने या साथ चलने के लिये आदेश दे 
सकता हैं। यदि अभियुक्त बिना समुचित कारण के उक्त आदेश के अनुपालन 
में असमर्थ रहे तो उसे उक्त स्थान पर उपसंजात कराया जा सकता है । ऐसी 
दशा में, अनु० 59 में निर्धारित अवधि का परिकलून उस समय से किया 
जायगा जब कि अभियकत उक्त स्थान पर उपसंजात किया गया हो । 


अनु० 69--अविलरूम्बिता की दशा मे, कोई भी पीठासीन न्यायाधीश, 
अनु० 57 से 62, अनु० 65, 66 तथा पिछले अनुच्छेद मे विहित उपाय स्वय 
कर सकता है या अपने सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य से ऐसा करा 


सकता है । 


अनु० 70--प्रस्तुति या निरोध को अधिपत्र को, लोक-समाहर्ता के निर्देशन 
में, लोक-समाहर्ता-कार्याक्य का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा 
निष्पादित किया जायगा। तथापि, अविलूम्बिता की दशा में उसके निष्पादन 
का निर्देश किसी पीठासीन न्यायाधीश, राजादिष्ट न्यायाधीश अथवा जिला- 
न्यायालय या क्षिप्र-स्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा दिया जा सकता है । 


कारागार में रहते हुए अभियुक्त के विरुद्ध जारी किया गया निरोध का 
अधिपत्र, लोक-समाहर्ता के निर्देशन मे कारागार के कर्मचारियों द्वारा निष्पादित 
किया जायगा । 


अनु० 7।---लोक-समाहर्ता-कार्याषय का सचिव या कोई न्यायिक 
पुलिस कर्मचारी, आवश्यकता पड़ने पर, अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर भी 
प्रस्तुति के अधिपन्र को निष्पादित (कर सकता है, अथवा लोक-समाहर्ता- 
कार्याक््य के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी द्वारा वहीं निष्पादित करा 
सकता हे । | 
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अनु० 72--जब अभियुक्त का वर्तमान स्थान अज्ञात हो तो कोई पीठासीन 
न्यायाधीश (उच्च लोक-समाहर्ता के कार्याछ्य के) किसी अधीक्षक समाहर्ता 
को, छानबीन करने तथा प्रस्तुति का अधिपत्र निष्पादित करने के लिये समादिष्ट 
कर सकता है । 

उच्च लोक-समाहर्ता के कार्याक्य का अधीक्षक समाहर्ता जिसे उक्त 
समादेश मिला हो, अपने अधिकार-द्षेत्र के अदर किसी लोक-समाहर्ता को 
छानबीन और प्रस्तुति के अधिपन्न के निष्पादन की कार्यवाही का पालन करने 
के लिये प्रेरित करेगा। 


अनु० 73--प्रस्तुति के अधिपत्र को निष्पादित करने में वह (अधिपत्र) 
उस अभियुक्त को दिखा दिया जायगा जिसे यथाशीघ्र सीधे न्यायारूय के 
समक्ष या अन्य किसी नामोद्िष्ट स्थान पर छाया जाएगा। अनु० 66 परि० 4 
में उल्लिखित प्रस्तुति के अधिपनत्र की दशा में अभियुक्त, अधिपन्न जारी करने 
वाले न्यायाधीश के समक्ष लाया जाएगा । 


निरोध के अधिपन्न के निष्पादित करने में वह (अधिपत्र) उस अभियुक्त 
को, जिसे कि यथाशीघ्र सीधे नामोद्िष्ट कारागार में पहुँचा दिया जाएगा, 
दिखला दिया जाएगा । 


अविलम्बिता की स्थिति में, प्रस्तुति या निरोध का कोई अधिपत्र 
न रहने पर भी, पिछले दो परिच्छेदों पर बिना विचार किए, लहोक-कार्ये- 
वाही के प्रमुख तथ्यो को और यह कि अधिपत्र जारी किया गया है, सूचित 
करने के पश्चात्‌ अधिपन्र निष्पादित किया जा सकता है। तथापि, यह 
अधिपन्र यथासभव शींध्र ही उसे दिखा दिया जायगा । 


अनु० 74--उस दशा में जब कि अभियुक्‍त, जिसके विरुद्ध प्रस्तुति या 
निरोध का कोई अधिपन्न निष्पादित किया जा चुका हो, रक्षी (20876 ) 
की देखभाल में भेजा जाने वाला हो तो उसे, आवश्यकतानूसार, निकटसस्थ 
कारागार में, अनन्तिमरूप से निरुद्ध किया जा सकता हैं । 
» अनु० 75--उस दश्षा में जब कि अभियुक्‍त, जिसके विरुद्ध प्रस्तुति का 


अधिपत्र निष्पादित किया जा चुका हो, छाया गया हो, यदि आवश्यक हो तो 
उसे कारागार मे निरुद्ध किया जा सकता हैं । 


अनु० 76---उस दशा में जब कि अभियुक्त प्रस्तुत किया गया हो, उसे 
तुरन्त लोक-कार्यवाही का सार सूचित किया जायगा और अपने प्रतिवाद 
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परामर्शंदाता को भी चुनने के लिए उसे सूचित किया जाएगा तथा उस दशा 
में उसके लिए न्यायालय द्वारा परामशंदाता के अधिन्यास (88&2777767 ) 
के विषय से भी उसे सूचित किया जाएगा जब कि वह, अपनी निर्धनता या 
अन्य कारणो से स्वय परामशेंदाता प्राप्त करने मे असमर्थ हो। तथापि, यदि 
अभियुक्त के पास पहले से ही परामर्शंदाता हो तो उसे लोक-कार्यवाही के 
सार को ही सूचित करना पर्याप्त होगा । 

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित उपायो को करने के लिए किसी भी 
सहयोगी न्यायारूय के सदस्य या न्‍्यायारूय के लिपिक को प्रेरित किया जा 
सकता है । 

उस दशा में जब कि अनु० 66 परि० 4 के अनुसार प्रस्तुति का अधिपत्र 
जारी किया गया हो तो पहले परिच्छेद में उल्लिखित उपाय, अधिपन्न जारी 
करने वाले न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त किए जायेगे। तथापि, न्यायारूय का 
लिपिक भी ऐसा करने के लिये प्रेरित किया जा सकता हैं। 


अनु० 77--केवछ उस दशा को छोड़कर जब कि विरोध भ्रस्तुति या 
बन्दीकरण के बाद हो, अभियुक्त को निरुद्ध करने के लिए उसे यह तथ्य 
बता दिया जाएगा कि वह अपना प्रतिवाद प्रामशंदाता चुन ले और यदि 
वह अपनी निर्धनता या अन्य कारणों से स्वय परामहंदाता पाने में असमर्थे हो 
तो न्यायालय द्वारा उसके लिए परामशदाता के अधिन्यास (88878777670 ) 
का अधिकार भी सूचित किया जाएगा। तथापि, यह उस दशा में छातगू 
नही होगा यदि अभियुक्त के पास पहले से ही परामर्शंदाता हो । 

अनु० 64 के उपबन्ध की दशा में, अभियुक्त को निरुद्ध होने के ठीक बाद 
पिछले परिच्छेद में विहित तथ्यो के साथ लोक-कार्यवाही का सार भी 
सूचित किया जाएगा। तथापि, यदि अभियुक्त के पास पहले से ही प्रतिवाद- 
परामर्शंदाता हो तो केवछ लोक-कार्यवाही के सार से ही उसे सूचित कर 
देना पर्याप्त होगा । 

पिछले अनुच्छेद के परि० 2 के उपबन्ध, पिछले दो परिच्छेदो में उल्लिखित 
उपायो के संबंध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगे । 

अनु ० 78--.प्रस्तुत किया गया या निरुद्ध अभियुक्त अपने प्रतिवाद- 
परामशंदाता के चुनाव के लिए किसी अधिवक्ता या विधिज्ञ-संघ (3७7 


38800 8000 ) को नामोद्विष्ट करते हुए न्‍्यायारूय, काराग्रार के प्रमुख 
प्र 
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या उसके स्थानापन्न को प्रार्थनापत्र दे सकता हें। तथापि, यह उस दा में 
लागू नहीं होगा यदि अभियुक्त के पास पहले से ही परामशंदाता हो । 


न्यायालय या कारागार का प्रमुख अथवा उसका स्थानापन्न, जो उक्त 
प्रार्थता-पत्र प्राप्त करे, तुरत्त इस तथ्य की सूचना अभियुक्त के अधिवक्ता 
अथवा विधिज्ञ-संघ को देगा। उस दशा में जब कि अभियुक्त ने प्रार्थनापत्र 
में दो या अधिक अधिवक्ताओ या' विधिज्ञ-सघों को नामोदि्ष्ट किया हो तो 
उनमें से किसी एक को सूचसा देना पर्याप्त होगा । 


अनु० 79--यदि अभियुक्‍त को निरुद्ध किया गया हो तो इस तथ्य की 
सूचना उसके परामशंदाता को तत्काल दी जाएगी । यदि उसके पास कोई 
परामशँदाता न हो तो उसके बंध प्रतिनिधि, पालक ((0प्रा'॥॥07), विवाहित 
जोडे, वशीय संबधी, भाई या बहन में से किसी एक व्यक्ति को यह सूचना दी 
जाएगी जिसे उसने नामोद्िष्ट किया हो । 

अनु० 80--निरोध में रखा गया अभियुवत, जहाँ तक विधि एवं अध्यादेश 
अनुज्ञा दे, अनु० 39 परि० 4 में अनिदिष्ट व्यक्तियों से साक्षात्‌ कर सकता 
है, उन्हे प्रढेख या अन्य कोई वस्तु दे या उनसे ले सकता हैं। यही नियेम 
प्रस्तुति के अधिपत्र पर कारागार में निरुद्ध किए गए अभियुक्त के सबध में भी 
लागू होगा । 

असु० 8--यदि इस आशका का पर्याप्त दुढ आधार मिले कि निरोध के 
अन्तर्गत रहता हुआ अभियुक्त भाग सकता है या साक्ष्य नष्ठ कर सकता है तो 
लोक-समाहर्ता या पदेन लोक-समाहर्ता के निवेदन पर, न्‍्यायारूय' उसे अनु ० 39 
परि० १ में उल्लिखित से भिन्न व्यक्तियों से साक्षात्‌ करने से निषिद्ध कर 
सकता है, उक्त व्यक्तियों से जो प्रढ़ेख या वस्तु वह के या उन्हें दे उसकी 
जॉच कर सकता हैं अथवा उनका देना या लेना निषिद्ध कर सकता है अथवा 
उनका अभिग्रहण कर सकता हैं। तथापि, उसे खाद्य पदार्थ लेने से निषिद्ध 
नहीं किया जाएगा और न तो उसका अभिग्रहण ही किया जा सकेगा । 

अनु० 82--निरोध के अन्तंगंत आया हुआ अभियुक्त अपने निरोध का 
हेतु बतलछाने (सूचित करने) के लिये न्यायालय से निवेदन कर सकता है । 

निरोध मे आए हुए अभियुक्त का प्रतिवाद-परामशदाता, वेध प्रतिनिधि, 
पालक, विवाहित जोडा, वंशीय सबधी, भाई या बहन अथवा अन्य कोई अभिरुचि 
रखने वाला व्यक्ति पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट निवेदन कर सकता है । 
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पिछले दो परिच्छेदों मे निदिष्ट निवेदन का्यकर नही होगा यदि अभियुक्त 
की जमानती निर्मुक्ति अथवा निरोध के निष्पादन का निलम्बन किया जा 
चुका हो, या जब निरोध विखण्डित कर दिया गया हो अथवा जब निरोध का 
अधिपत्र प्रभावशून्‍्य हो चुका हो । 

अनु० 83--यूचना (7007090707) की कार्यवाही खुले न्यायालय में 
की जाएगी । 

न्यायालय न्यायाघधीशो एवं न्‍्यायारूय के लिपिको के सामने खोला जाएगा । 

यदि अभियुवत तथा उसके प्रतिवाद-परामशंदाता उपसजात न हो तो 
न्यायालय नही खोला जाएगा। तथापि, यह अभियवत की उपसंजाति 
(2]20[0087:9706 ) से संबद्ध उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि अभियुक्त 
बीमारी जैसे अनिवार्य कारणवश उपसजात होने में असमर्थ हो और जहाँ 
अभियुक्त की ओर से कोई आपत्ति न हो, और न तो अभियुक्त के परामशदाता 
की उपसजाति से सबद्ध दशा में ही (लागू होगा) जहाँ कि अभियुक्त की ओर 
से कोई आपत्ति न हो। 


अनु० $4--न्यायालूय में पीठासीन न्यायाधीश निरोध के कारणों की 
अधिसूचना देगा । 


अभियुक्त, उसका प्रतिवाद-परामशदाता और अन्य व्यक्ति, जिसने निवेदन 
किया हो अपनी समति दे सकते हैं। यही नियम लछोक-समाहर्ता के सबंध में 
भी लागू होगा । 

अनु० 85--सूचना (7760807070) की कार्यवाही किसी सहयोगी 
((006४7%/6) न्‍्यायारूय के सदस्यों द्वारा निष्पादित की जाएगी । 

अनु० 56--उस दा में जब कि एक ही निरोध के सबध में अनु० 82 
में उल्लिखित दो या अधिक निवेदन हो तो सूचना की कार्यवाही पहले निवेदन 
की तरह ही की जाएगी। एक व्यवस्था (7प्रा02) द्वारा, सूचना की 
कार्यवाही पूरी हो जाने पर, अन्य निवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा । 

अलु० 87--निरोघ के आधार (270प708) अथवा उसकी आवश्यकता न 
रह जाने पर, लोक-समाहर्ता निरोध में रखे गए अभियुक्त, उसके प्रतिवाद- 
परामर्शदाता, वैघ प्रतिनिधि, पाऊुक, विवाहित जोडा, वंशीय सबधी, भाई या 
बहन या पदेन किसी के निवेदन पर न्यायारूय, एक व्यवस्था ( 7णाए2 ) 
द्वारा, निरोध को विखण्डित कर देगा । 
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अनु० 82 परि० 3 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले 

परिच्छेद मे उल्लिखित निवेदन के सबध में लागू होगे । 
अलनु० 88--निरोध में रखा गया अभियुक्त, उसका प्रतिवाद-परामशंदाता, 
बैध प्रतिनिधि, पाक, विवाहित जोड़ा, वशीय सबधी, भाई या बहन उसकी 
जमानती निर्मुक्ति (786७७४९ 07 87) के लिए निवेदन कर सकता है । 

अनु० 82 परि० 3 के उपबन्ध पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित निवेदन के 
संबध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगे । 

अनु० 89--जब जमानती निर्मुक्ति का निवेदन किया गया हो तो वह 

निम्नांकित दशाओं को छोड़कर स्वीकृत किया जायगा : 

(4) जब कि अभियुक्त पर प्राण-दण्ड या असीमित काल के लिए कठोर 
श्रम-कारावास या कारावास का दण्ड पाने का अपराध आरो- 
पित हो; 

(2) जब कि अभियुक्त पहले प्राणदण्ड या असीमित काल के लिए 
अथवा दस वर्ष से अधिक अवधि के कठोरश्रम-कारावास या 
कारावास दण्ड के अपराध से अभिशस्त हो ; 

(3) जब कि अभियुक्त ने स्वभावत (हकआएप्रकए) तीन वर्ष या 
उससे अधिक अवधि वाले कठोरश्रम-कारावास, या कारावास के 
दण्ड का अपराध किया हो; 

(4) जब इस आशछडूग का दृढ़ एवं तकंसगत आधार हो कि अभियुक्त 
साक्ष्य विनष्ट कर सकता है ; 

(5) जब कि अभियुतत का नाम और निवास अज्ञात हो । 


अनु० 90--कोई न्यायालय, यदि उचित समझे, जमानती निर्मुक्ति 
(7०९986 ०7 9थां।) की अनुमति पदेन (65-०००) दे सकता है । 

अनु० 9---जब निरोध के अधिपत्र पर, असमुचित दीघे अवधि के लिए 
निरोध निष्पादित हो चुका हो तो न्यायालय, एक व्यवस्था (7पर7४ ) द्वारा, 
अनु० 88 में उल्लिखित व्यक्ति के निवेदन पर या पदेन, निरोध को विखण्डित 
कर सकता है अथवा जमानती निर्मुक्ति स्वीकृत कर सकता है । 


अनु० 82 परि० 3 के उपबन्ध पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन के 
संबंध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, ल्मगू होंगे । 


अभियुक्त के आह्वान, प्रस्तुति ओर निरोध ]0] 


अनु० 92--न्यायाल्य जमानती निर्मुक्ति की अनुज्ञा करने अथवा उसके 
लिए किए गए निवेदन को अस्वीकृतः करने के पहले ही किसी लोक-समाहर्ता 
की समति सुनेगा । 

अनु० 93--जमानती निर्मुक्ति स्वीकृत हो जाने पर न्यायाल्‍ूय द्वारा 
जमानत का द्रव्य निश्चित किया जाएगा। 


जमानत के द्रव्य की राशि, अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित 
(४08776) करने के लिए, अपराध के स्वरूप एवं परिस्थितियो, अभियुक्त के 
विरुद्ध साक्ष्य का भार, उसके चरित्र तथा जमानत देने की उसकी आर्थिक 
समर्थंता का विचार करते हुए जितनी पर्याप्त एवं समुचित होगी, निश्चित की 
जाएगी । 

जब जमानती निर्मुक्ति स्वीकृत हो गई हो, अभियुक्त के निवास पर 
निर्बन्चन (76४0४7007070)) लगाया जा सकता है, अथवा अन्य कोई शर्तें 
जिन्हें उचित समझा जाय, लगाई जा सकती है । 


अनु० 94--जमानती निर्मुक्ति प्रदान करने वाली व्यवस्था (एप॥78) 
जमानत की राशि के जमा हो जाने के पहले निष्पादित नहीं की जाएगी । 


न्यायालय, जमानत की माँग करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को 
जमानत की राशि जमा करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है । 


न्यायालय, अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे कि वह उचित 
समझे, जमानत की राशि के बदले में स्थानापन्न करने के लिए पराक्राम्य 
जमानत (7620०7०7]6 86०८प700768) या लिखित प्रतिश्रुति (ज़ांं॥७7 
घ५४०१७)८॥१९ ) प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकता है । 


अनु० 95---न्यायालूय, यदि उचित समझे तो एक व्यवस्था (पप्ोा79) 
द्वारा, निरोध के अदर रखे गए अभियुक्त को उसके सबन्धी, किसी सरक्षक 
संस्था या इसी तरह की अन्य ससस्‍्था के प्रभार से सौंपफर अथवा उसके निवास 
पर निर्बन्चन लगाकर निरोध के निष्पादन को निरूम्बित कर सकता है । 


अनु० 96---यदि अभियुक्त भग गया हो या उसके भग जाने अथवा 
साक्ष्य विनष्ट करने के सदेह का तकेसगत आधार हो, समन करने पर बिना 
समुचित कारण के उपसजात होने में असमर्थ रहा हो या उसके निवास पर 
लगाए गए निर्बन्धन अथवा न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों का अतिरूघन 
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अध्याय १ 
अभिग्रहण और तलाशी 


(8७776 ६70 56870 ) 


अनु० 99---त्यायालय, आवश्यकतानुसार, इस अथवा अत्य विधियों द्वारा 
अन्यथा विहित दशाओ को छोड़कर किसी भी वस्तु का अभिग्रहण कर सकता 
है जिसे वह समझे कि वह वस्तु साक्ष्य में उपयुक्त हो सकती हैँ, अथवा जो 
राज्यसात्करण के योग्य हें । 


न्यायालय, अभिग्नरहण में ली जाने वाली वस्तुओ को नामोहिष्ट कर सकता 
हूँ और उसके स्वामी, अधिकर्ता या अभिरक्षक को उक्त वस्तु प्रस्तुत करने के 
लिए आदेश दे सकता है । 


अनु? 00---न्यायालूय, अभियुक्त द्वारा या उसके पास भेजे गए तार से 
सबद्ध कागजो या डाक-सामग्री का, जो किसी सरकारी कार्यालय या किसी 
अन्य संचार-कार्य करने वाले व्यक्ति के अभिरक्षण या अधिकार मे हो, 
अभिग्नहण कर सकता हूँ अथवा उन्हें प्रस्तुत करा सकता हैँ । 


पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित से भिन्‍न डाक-सामग्री या तार से सबद्ध 
कागजो का, जो किसी सरकारी कार्यलय या सचार-कार्य करने वाले अन्य 
किसी व्यक्ति के अभिरक्षण या अधिकार में हो, अभिग्रहण किया जा सकता 
हे या उन्हे प्रस्तुत कराया जा सकता है केवल उसी दद्या मे जब कि प्रस्तुत 
अभियोग से उनका सबंध जताने वाली परिस्थितियाँ हो । 


जब पिछले दो परिच्छेदो के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई कारंवाई कार्यान्वित 
की गई हो तो इस तथ्य की सूचना भेजने वाले (8०70७) या पाने वाले 
(8५07०७४४७९ ) को दी जाएगी। तथापि, यह तब छागू नहीं होगा जब कि 
उक्त अधिसूचना से कायवाही में रुकावट आ जाने की आशका हो । 


अनु ० 04--वे वस्तुएँ, जो अभियुक्त या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा गिरा 
दी गई हों, अथवा जो उनके स्वामी, अधिकर्ता या अभिरक्षक द्वारा स्वेच्छया 
प्रस्तुत की गई हों, प्रतिघारित (7/80/87760 ) की जा सकती है । 


अनु ० 702---न्यायालय, आवश्यकतानुसार, अभियुक्त के शरीर, सपत्ति, 
निवास या अन्य किसी स्थान की तलाशी ले सकता है । 


04 जापान का संविधान 


अभियुक्त से भिन्‍न किसी व्यक्ति के शरीर, संपत्ति, निवास या अन्य किसी 
स्थान की तलाशी तभी की जा सकती है जब कि परिस्थितियों से यह विश्वास 
हो जाय कि वहाँ पर अभिग्नहण के योग्य वस्तुएँ है । 

अनु० 03--यदि कोई व्यक्ति, जो किसी कार्यालय से सबद्ध कोई 
लोक-कर्मचारी हो या रह चुका हो, अपने अभिरक्षण या अधिकार में रखी 
हुई वस्तुओं के सबध में, यह घोषणा करे कि उक्त' वस्तुएँ किसी कार्या- 
लयीय रहस्य से सबद्ध है तो ऐसी वस्तुओं का अभिग्रहण किसी समर्थ पर्यवेक्षी 
कार्याकय की समति से ही किया जा सकता है। तथापि, उन दशाओ को 
छोड़कर, जिनमें कि अनुपालन राज्य के प्रधान हितो के प्रतिकूल हो, वह 
कार्याक्य उक्त समति देना अस्वीकृत नहीं कर सकता । 


अनु० /04--यदि पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित घोषणा निम्नलिखित 
व्यक्तियों द्वारा की गई हो तो अभिग्नहण, प्रभाग में उल्लिखित व्यक्ति के 
सबध मे, सदन की समति के बिना, तथा प्रभाग 2 में उल्लिखित व्यक्ति के 
सबंध मे मंत्रि-परिषद्‌ की समति के बिना, नही किया जा सकता : 

() वह व्यक्ति जो प्रतिनिधि सदन या सभासद-सदन का सदस्य हो या 

रह चुका हो; 

(2) वह व्यवित जो प्रधान मत्री या राज्य-मत्री हो या रह चुका हो । 

पिछले परिच्छेद की दशा में प्रतिनिधि-सदन, सभासदू-सदन या मंत्रि- 
परिषद्‌, केवल उस दशा को छोडकर, जब कि अनुपालन राज्य के प्रधान हितो 
के प्रतिकूल हो, समति देना अस्वीकृत नहीं कर सकते । 


अनु० 405--कोई व्यक्ति जो डाक्टर, दन्तचिकित्सक, दाई, उपचारिका 
अधिवक्ता, एकस्व अभिकर्ता ([१80670 82०70) लेख्य-प्रमाणक या धामिक 
कार्यकर्ता हो या रह चुका हो, किसी प्रादेश (70&7.0&/6) के फलस्वरूप जो 
उसे अपनी व्यवसायिक दिशा में मिला हो और जिसका सबध अन्य व्यक्तियों 
के रहस्यों से हो, अपने अधिकार या अभिरक्षण में रखी हुई वस्तुओ के अभि- 
ग्रहण को अस्वीकृत कर सकता है । किन्तु यह उस दशा में लाग नहीं होगा 
यदि मुख्य (मुवविकिछ) ने उक्त अभिग्रहण की समति दे दी हो, या अभिग्नरहण 
की अस्वीकृति को केवल अधिकार के दुरुपयोग के अतिरिक्त और कुछ न 
समझा जाए जिसका उद्देश्य अभियुक्त का हित-मात्र हो, जब कि वह मुख्य 
(मुवक्किल) न हो, अथवा कोई विशेष परिस्थितियाँ हो जिनका नि३चय 
त्यायाल्य के नियमों द्वारा किया जाएगा । 
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अनु० 06--अभिग्रहण या तछाशी का अधिपत्र उसी दशा में जारी 
किया जाएगा जब कि अभिग्रहण या तलाशी खुले न्यायारूय' से अन्यत्र 
करनी हो । 


अनु० !07--अभिग्रहण या तलाशी के अधिपन्र में--अभियुक्त और 
अपराध का नाम, वस्तुएँ जिनका अभिग्रहण करना हो अथवा स्थान, व्यक्ति 
या वस्तु जिनकी तलाशी लेनी हो; प्रभावी अवधि; तथा यह विवरण कि 
उक्त अवधि के बीत जाने पर अधिपत्र का निष्पादन किसी तरह नहीं किया 
जाएगा और उसे जारी करने वाले न्यायालय को लौटा दिया जाएगा, साथही 
अन्य तथ्य भी, जो न्‍्यायालय-नियमो द्वारा विहिेत हो, और पीठासीन न्यायाधीश 
का नाम एवं उसकी मुहर--रहेगी । 

अनु० 64 के परिच्छेद 2 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले 
परिच्छेद में उल्लिखित अभिग्रहण एवं तलाशी के सबन्ध में छागू होगे । 

अनु० 08--अभिग्रहण या तलाशी के अधिपन्न का निष्पादन, लोक- 
पमाहर्ता के निदेशन में, लोक-समाहर्ता-कार्याक्य के किसी सचिव, अथवा 
न्यायिक पुलिस कमंचारी द्वारा किया जाएगा । तथापि, उन दशाओ में जबकि 
न्यायालय अभियुक्त के हितो की रक्षा आवश्यक समझे तो पीठासीन न्यायाधीश 
उस अधिपन्न को न्‍्यायारुय-लछिपिक या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा निष्पादित 
किए जाने का निदेश दे सकता हैं । 

अभिग्रहण या तछाशी के अधिपन्र के निष्पादन में, न्यायालय उसके 
निष्पादन करने वाले व्यक्ति को ऐसे अनुदेश (7080"प0४078) लिखित रूप 
में दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे । 

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित अनुदेश, किसी सहयोगी (00!0279/6) 
न्यायालय के सदस्य द्वारा दिलाए जा सकते है । 


अनुच्छेद 7 के उपबन्ध, अभिग्रहण या तलाशी के अधिपन्न के निष्पादन 
के सबन्ध मे, यथोचित परिवतेत के साथ, लागू होंगे । 


अनु० 409---अश्षिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन में, लोक- 
समाहर्ता-कार्याकष्य का सचिव, अथवा न्यायारूय-लिपिक, आवश्यकतानुसार, 
न्यायिक पुलिस कमंचारी से सहायता की मॉग कर सकता है । 


अनु० 70--अभिग्रहण या तलाशी का अधिपत्र उस व्यक्ति को दिखाया 
जाएगा जिसके विरुद्ध वह कार॑वाई की गई हो । 
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अनु० --अभिग्रहण या तलाशी के अधिपन्र के निष्पादन में ताले 
हटाए जा सकते है, मुहरे खोली जा सकती है या अन्य कोई आवश्यक उपाय 
किए जा सकते है । यही नियम खुले न्यायालय में कार्यान्वित, अभिग्नहण 
या तलाशी के संबन्ध में लागू होगा । 

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कारंबाई अभिगृहीत वस्तुओ के सबन्ध में 
भी की जा सकती है । 

अनु० 2-.अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्न के निष्पादन पर्यन्त किसी 
भी व्यक्ति को प्रवेश करने अथवा बिना अनुज्ञा के वह स्थान छोड़ने के लिए 
निषिद्ध किया जा सकता है : 


वह व्यक्ति जो पिछले परिच्छेद के निषेध का अनुपालन न करे उसे 
निष्पादन की समाप्ति तक वापस जाने (पीछे हट जाने) अथवा कठघरे में रखे 
जाने को बाध्य किया जा सकता हैं । 

अनु० 5--अभिग्रहण या तलाशी के अधिपन्न के निष्पादित किए जाने 
के समय लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामशैंदाता उपस्थित 
रह सकते है। तथापि, यह उस अभियुक्त के सबन्ध में छागू नही होगा जो 
शारीरिक अवरोध में रखा गया हो । 


अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र को निष्पादित करने वाला व्यक्ति उन 
व्यक्तियों को, जो कि पिछले परिच्छेद के उपबन्धानुसार उपस्थित रह सकते 
हो, निष्पादन की तिथि, समय एवं स्थान के बारे में अग्निम सूचना देगा । 
तथापि, यह उस दश्ा में छागू नही होगा जबकि निष्पादन पर उपस्थित रहने 
का अधिकारी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपने उपस्थित न रहने की इच्छा 
अग्रिम रूप में स्पष्टतः व्यक्त करे और न तो उस दशा में ही, जहाँ कि 
अविलम्बिता अपेक्षित हो । 


अभिग्रहण या तलाशी के अधिपतन्र के निष्पादन में, न्‍्यायालय आवश्यकता- 
नुसार अभियुवत को उपस्थित रहने को प्रेरित कर सकता हे । 


अलु० 44----उस दशा में, जबकि अभिग्रहण या तलाशी के अधिपन्र का 
निष्पादन किसी छोक-कार्यालूय में करना हो तो उक्त कार्यालय के अध्यक्ष 
अथवा उसके स्थानापन्न व्यक्ति को इस तथ्य की अधिसूचना दी जाएगी और 
इस कारंवाई के कार्यान्विट करते समय उसे उपस्थित रहने के लिए प्रेरित 
किया जाएगा । 
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पिछले परिच्छेद के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित दशाओं को छोड़कर जब 
कोई अभिग्रहण या तलाशी का अधिपन्र किसी व्यक्ति के निवास, परिसर, 
भवन या ब्यक्तियो द्वारा रक्षित जलयान में निष्पादित करना हो तो अधि- 
भोक्‍ता (0020[0976 ) या पाकक (!762]067) अथवा उनके स्थान पर कार्य 
करने वाले व्यक्तियो को उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा । यदि 
उक्त व्यक्ति न मिले तो कोई पडोसी या स्थानीय लोक-सत्ता के किसी 
कम॑चारी को उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा । 


अनु ० 75--यदि किसी स्त्री के शरीर की तलाशी का निष्पादन करना 
हो तो एक अन्य वयस्क स्त्री को उपस्थित रहना आवश्यक होगा किन्तु 
अविलम्बिता की दशाओ में यह लागू नही होगा । 


- अनु० !6---सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद किसी व्यक्ति के निवास, 
परिसर, भवन या व्यक्तियों द्वारा रक्षित जलयान में तलाशी या अभिग्रहण के 
अधिपत्र के निष्पादन के अभिप्राय से तबतक प्रवेश नही किया जाएगा जबतक 
कि अधिपत्र में यह विवरण न हो कि उसका निष्पादन रात्रि में भी होगा । 

उस दशा में जबकि तलाशी या अभिग्रहण के किसी अधिपन्न का निष्पादन 
सूर्यास्त के पूर्व प्रारम्भ किया गया हो तो वह कारंवाई सूर्यास्त के बाद तक 
भी जारी रखी जा सकती हू । 


अनु० १!7--पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 4 में विहित निरब॑न्धन का 
अनुपालन, अभिग्नरहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन के सबन्‍्ध में निम्नाकित 
स्थानों में आवश्यक नहीं हैं :--- 
(१) वे स्थान, जहाँ स्वभावत' जूआ खेला जाता हो, छाटरी निकाली 
जाती हो अथवा जहाँ नेतिक आचारो के प्रतिकूल कार्य होते हो; 
(2) पान्थशाहा (॥778), भोजनारूय या अन्य स्थान जहाँ लोग रात 
को भी पहुँच सकते हो किन्तु केवल उन्हीं घटो में जबकि वे जन- 
सामान्य के लिए खुले रहते हों । 


अनु? 8-.-उस दशा में जबकि अभिग्रहण या तलाशी के अधिपन्र का 
निष्पादन निरूम्बित हो, आवश्यकतानूसार, उससे सबद्ध स्थान बन्द किया जा 
सकता हूँ अथवा इसके लिए कोई रक्षी (87870) तबतक के लिए नियुक्त 
किया जा सकता है जबतक कि निष्पादन पूरा न हो जाए। 
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अनु० 779--जब कोई तलाशी की गई हो और साक्ष्य के किसी अंश या 
अभिग्रहण योग्य वस्तुओं का पता न लगा हो तो उस व्यक्ति की मॉँग पर, 
जिसकी तलाशी हुई हो, इस तथ्य का प्रमाण-पत्र उसे दिया जाएगा । 

अनु० !20--अभिग्नहण के संदर्भ में, ली गई संपत्ति की एक वस्तु-सूची 
(70767॥007ए ) बनाई जाएगी और सपत्ति के स्वामी, अधिकर्ता या अभि- 
रक्षक को अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस व्यक्ति को, जो उसका अभिवेदन 
करता हो, दे दी जाएगी । 

अनु० 72--अभिगृहीत वस्तुओ के सबन्ध में, जिनका परिवहन सुविधा- 
पूवंक न किया जा सके या जिन्हे सुविधापूवंक अभिरक्षा (07800) में न 
रखा जा सके, या तो एक रक्षी (27970) रखा जा सकता है या उसका 
स्वामी या अन्य कोई व्यक्ति उसका अभिरक्षक बनने के लिए नियत किया जा 
सकता है, यदि वह इससे सहमत हो । 

अभिगृहीत वस्तुओ को, यदि उनसे खतरा पंदा होने की आशका हो, 
विनष्ट किया अथवा दूर फेंका जा सकता हैं। 


वह व्यक्ति, जिसने अभिग्रहण का अधिपन्र निष्पादित किया हो, पिछले 
दो परिच्छेदों में उल्लिखित कारवाइयो को भी कार्यान्वित कर सकता हैं, 
जबतक कि किसी न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश न दिए जायें। 


अनु० 22--यदि इस बात की आशका हो कि अभिगृहीत वस्तुएँ, जो 
राज्यसात्करण के योग्य हो, खो जाएँगी, विनष्ट या क्षत हो जाएँगी अथवा 
उन्हें सुविधापूर्वक अभिरक्षा में नही रखा जा सकता तो वे न्यायालय द्वारा बेची 
जा सकती है और आगम (|?7!006९१७) अभिरक्षा में रखा जा सकता है । 

अनु० 23-- अभिगुहीत वस्तुएँ, जिनका प्रतिघारण अनावश्यक हो, वाद 
की समाप्ति की बिना प्रतीक्षा किए, एक व्यवस्था (7778 ) द्वारा, प्रत्यावतित 
की जा सकती है । 


अभिग्रहण के अन्तर्गत रखी वस्तुओ को, उन्हे प्रस्तुत करने वाले स्वामी, 
अधिकर्ता, अभिरक्षक या पार्टी को माँग करने पर, एक व्यवस्था (#प्रा7९) 
हारा, अस्थायीरूप से प्रत्यावरतित किया जा सकता हू । 

लोक-समाहर्ता और अभियुक्त, या उसके प्रतिवाद-परामशैदाता की 
संमति, पिछले दो परिच्छेदों मे उल्लिखित व्यवस्थाओ (77728) के 
कार्यान्वित किए जाने के पहले ही सुनी जाएगी । 
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अनु० 24--असद्‌ रूप से प्राप्त (7-20767) अभिगृहीत मार, 
जिनका प्रतिधारण अनावश्यक हो, लोक-समाहर्ता, अभियुक्त अथवा उसके 
प्रतिवाद-परामशंदाता की समति सुनने के बाद, एक व्यवस्था (7ए!४7४8) 
द्वारा, वाद की समाप्ति की बिना प्रतीक्षा किए हुए अपकृत पक्ष को प्रत्या- 
वर्तित कर दिए जाएँगे, किन्तु केवल उसी दक्या में जब कि उन्हे अपकृृत पक्ष 
को प्रत्यावरतित करने के स्पष्ट कारण हो । 

पिछले परिच्छेद के उपबन्ध किसी बद्धहित (१77080"6४(60 ) व्यक्ति को, 
दीवानी प्रक्रिया द्वारा, अपने अधिकार प्रदर्शन से नही रोकेगे । 

अनु० 725---सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य को अभिग्रहण या 
तलाशी कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, अथवा जहाँ 
अभिग्रहण या तलाशी कार्यान्वित करनी हो उस स्थान पर, जिला-त्यायालूय, 
परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को वसा करने के 
लिए अधियाचित किया जा सकता हैं । 

अधियाचित न्यायाधीश, जिला-न्यायारूय, परिवार-न्यायालूय या क्षिप्र- 
न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को, जिसे उवत अधिग्रहण के अन्तर्गत 
कार्य करने का अधिकार हो, अधियाचित कर सकता हूँ । 

यदि अधियाचित न्यायाधीद के पास स्वय, अधिग्रहण के अन्तर्गत विषय 
पर कोई प्राधिकार न हो तो वह उस अधियाचना को दूसरे जिला-न्यायारूय, 
प्रिवार-त्यायालय, अथवा क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, जो उध्त 
अधियाचना स्वीकृत करने के लिए प्राधिक्ृत हो, अन्तरित कर सकता है । 

जहाँ तक किसी राजादिष्ट न्यायाधीश या अधियाचित न्यायाधीश द्वारा 
कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी का संबन्ध हे, किसी न्‍्यायारूय द्वारा कार्या- 
न्वित अभिग्नरहण या तलाशी से सबद्ध उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, 
लागू होगे। तथापि, अनुच्छेद 400 परिच्छेद 3 में उल्लिखित सूचना किसी 
न्यायालय हारा दी जाएगी । 


अन्नु० !26--यदि निरोध या प्रस्तुति के अधिपन्न के निष्पादन के लिए 
आवश्यक हो तो छोक-समाहर्ता-कार्याछय का सचिव या न्यायिक पुलिस 
कमंचारी, अभियुक्त की तलाशी के लिए, किसी व्यक्ति के निवास, अथवा 
परिसर, भवन या व्यक्तियों द्वारा रक्षित जलयान में प्रवेश कर सकता हे । 
उपर्युवत दशा में तछाशी का अधिपत्र आवश्यक नही हैं । 
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अनु० 27--पिछले परिच्छेद के उपबन्धों के अनुसरण में, किसी न्यायिक 
पुलिस कर्मचारी या लोक-समाहर्ता-कार्याकय के सचिव द्वारा कार्यान्वित 
तलाशी के सबन्ध में, अनुच्छेद 8, 2, 84 तथा 48 के उपबन्ध, यथो- 
चित परिवतन के साथ, छागू होगे। तथापि, अविलम्बिता की दह्ञा में, 
अनुच्छेद 74 परिच्छेद 2 के उपबन्धों का अनुपालन आवश्यक नही होगा । 


अध्याय 0 


निरीक्षण द्वारा साक्ष्य 
(॥ए706706 07 478]060007 ) 


अनु० 28---तथ्यो का पता लगाने के लिए यदि आवश्यक हो तो न्याया- 
लय साक्ष्य का एक निरीक्षण (॥787060707 0०0 +0०9706706 ) कार्यान्वित 
कर सकता है । 


अनु० 729---निरीक्षण के सदर्भ मे, शरीर की परीक्षा, शव का विच्छेदन, 
कब्र का उत्खनन (0]0077४2 ० 87४४९), वस्तुओ का विनाश अथवा अन्य 
आवश्यक कारंवाई की जा सकती है । 


अनु० 750--सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, किसी व्यक्ति के 
निवास अथवा परिसर, भवन या व्यक्तियों द्वारा रक्षित जलयानो में, निरीक्षण 
के लिए, उनके अधिभोक्‍ता (0०००८प्र79778) या पारकूक या उनके स्थान पर 
काम करने वाले व्यवितयों की समति से ही प्रवेश किया जा सकता हूँ । 
तथापि, यह उस दशा में छागू नहीं होगा जब कि यह आशका हो कि 
निरीक्षण की वस्तु सूर्योदय के बाद न मिल सकेगी । 

सूर्यास्त के पहले प्रारम्भ किया गया निरीक्षण, सूर्यास्त के बाद भी जारी 
रखा जा सकता है । 

अनुच्छेद 4।7 मे उल्लिखित स्थानों के संबन्ध में, पहले परिच्छेद में 
उल्लिखित निबेन्धत का पालन आवश्यक नही । 

अनु० 734--शरीर की परीक्षा में छिग, स्वास्थ्य की दशा, एवं अन्य 
परिस्थितियों का विचार, अवश्य किया जाएगा और उस व्यवित (स्त्री या 
पुरुष) की ख्याति १्रेक्षति न पहुँचे इसके लिए हर उपाय से, विशेषतः 
निरीक्षण के ढग के चयन में, अवश्य विचार किया जाएगा। 
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किसी स्त्री की शरीर-परीक्षा में, किसी डाक्टर या अन्य वयस्क स्त्री को 


उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा । 
अनु० 32--न्यायालय, अभियकक्‍त से भिन्न व्यक्तियों को शरीर-परीक्षा 


के लिए या तो न्यायालय में या अन्य नामोदििष्ट स्थान पर बुला सकता हैं । 


अन० 33--उस दशा में जबकि पिछले अनुच्छेद के अनुसार आहृत' 
(8प77770760 ) व्यक्ति बिना उचित कारण के उपसजात (पेश) न हो तो 
न्यायालय, एक व्यवस्था (7प्र02 ) द्वारा, उस पर पाँच हजार यन तक का 
अदाण्डिक अर्थदण्ड (707-067) 976) लगा सकता है और साथ ही 
उसकी अनुपसजाति (7707-७]0[0०87%706 ) से होने वाले व्यय का प्रतिकर 
देने के लिए आदेश दे सकता है । 

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था (7प्रा72) के विरुद्ध एक आसन्न 
(7779607%&06) कोकोकु अपील की जा सकती है । 


अन० 34---उस दशा में जबकि अनुच्छेद 732 के अनुसार समन किया 
हुआ व्यक्ति, बिना उचित कारण के उपसजात न हो तो उसे पॉच हजार येन 
तक का अर्थदण्ड अथवा निरोध से दण्डित किया जा सकता है । 


पिछले परिच्छेद के अपराध करनेवाले व्यक्ति पर परिस्थितियों के 
अनुसार, अर्थदण्ड और निरोध दोनो ही दण्ड लगाए जा सकते हे । 


अनु० !35--प्रत्येक व्यक्ति को, जो अनुछेद 432 के अनुसार समनो 
(आद्धानो) का पालन न करे, फिर से समन किया जा सकता हे अथवा प्रस्तुति 
के अधिपत्र पर प्रस्तुत किया जा सकता हैं। 


अनु० 436--अनुच्छेद 62, 63 और 65, यथोचित परिवततंन के साथ, 
अनुच्छेद 32 और पिछले अनुच्छेद के उपबन्धों के अन्तर्गत समनों के सबन्ध 
में लागू होगे, जबकि अनुच्छेद 62, 64, 66, 67, 70, 78 और अनुच्छेद 73 
का परिच्छेद , पिछले अनुच्छेद मे उल्लिखित प्रस्तुति (9706700707 ) 
के संबन्ध में लागू होगे । 

अनु० 437-.--उस दशा में जबकि अभियुकतः अथवा अभियुक्त से भिन्न 
कोई व्यक्ति बिना समुचित कारण के, शरीर की परीक्षा अस्वीकृत कर दे तो 
उसे एक व्यवस्था (7परा78) ढारा पॉच हजार येव तक का अदाण्डिक अर्थ- 
दण्ड (707-79७7%&! 7706) लगाया जाएगा, और साथ ही उसे उक्त 
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अस्वीकरण से होनेवाले व्यय का प्रतिकर देने के लिए आदेश दिया जा 
सकता है । 

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित व्यवस्था (77772 ) के विरुद्ध एक आसच्च 
(7707706078/8) कोकोकु अपील की जा सकती हैं। 

अनु० 38--प्रत्येक व्यक्ति को जो बिना समचित कारण के, शरीर की 
परीक्षा को अस्वीकृत करे, अधिक से अधिक पॉच हजार यच्र तक का अथंदण्ड 
या निरोध का दण्ड दिया जाएगा। 

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अपराध किया 
हो, परिस्थितियो के अनुसार, अर्थंदण्ड एवं निरोध दोनों ही दण्ड दिया जा 
सकता है । 

अनु० 439---उस दश्ञा में जबकि न्यायारलूय, शरीर-परीक्षा अस्वीकृत 
करनेवाले व्यक्ति पर अदाण्डिक अ्थंदण्ड या अन्य दण्ड लगाना प्रभावशून्य 
समझे तो वह उसकी अस्वीकृति (76(७४७/) का बिना विचार किए हुए 
उसकी शरीर की परीक्षा करा सकता है । 

अनु० 40---अनुच्छेद 37 के अन्तर्गत अदाण्डिक अर्थदण्ड लगाने अथवा 
पिछले अनुच्छेद के अन्तर्गत शरीर-परीक्षा के निष्पादन के पूर्व ही, न्यायालय 
किसी लोक-समाहर्ता की समति सुनेगा और उस व्यक्ति की आपत्तियों 
(0०४9]००४७०78) को निश्चित रूप से जानने के छिए उचित प्रयत्न भी करेगा, 
जिसकी परीक्षा करनी हो । 


अनु० !4---निरीक्षण में, आवश्यकतानुसार, किसी न्यायिक पुलिस 
कर्मचारी को सहायता के लिए प्रेरित किया जा सकता हूं । 


अनु० 742--अनुच्छेद 772 से 4, 8 और 25 के उपबन्ध, यथोचित 
परिवतंन के साथ, निरीक्षण के सबन्ध में लागू होगे । 


अध्याय 44 
साक्षी की परीक्षा 
(मज्क्राएंएत070 0 '१४४४७४४ ) 


अलु० /43--इस विधि में अन्यथा विहित दहा'को छोडकर, न्यायालय 
साक्षी के रूप में किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है । 


साक्षी की परीक्षा ]3 


अनु० 44--यदि कोई व्यक्ति, जो लोक-कर्मंचारी हो या पहले रह चुका 
हो, उन तथ्यों के विषय में जानकारी रखता हो, जिनके विषय में वह स्वय, 
अथवा लोक-कार्यालय जिससे वह सबद्ध हो या पहले रह चुका हो, यह घोषित 
करे कि वे तथ्य कार्याल्यीय रहस्यो से सबन्ध रखते है, तो साक्षी के रूप में 
उसकी परीक्षा, किसी सक्षम पयवेक्षी कार्याक्य (007[080606 ४प्रा0०७7- 
ए7807'ए 0706) की समति के बिना नहीं की जा सकती । तथापि, उक्त 
कार्याठय, उन दशाओ को छोडकर जिनमे अनुपालन राज्य के प्रधान हितो के 
प्रतिकूल हो, उक्त समति देना अस्वीकृत नहीं कर सकता । 


अनु० 745---यदि पिछले अनुच्छेद मे उल्लिखित घोषणा निम्नलिखित 
व्यक्तियों द्वारा की गई हो तो साक्षी के रूप में उनकी परीक्षा प्रभाग 4 में 
उल्लिखित व्यक्ति के सबन्ध में सदन की समति के बिना, और प्रभाग 2 में 
उल्लिखित व्यक्ति के सबन्ध मे, मंत्रिपरिषद्‌ की समति के बिना, नही की 
जाएगी : 

() वह व्यक्ति, जो प्रतिनिधि-सदन या सभासदू-सदन का सदस्य हो या 
रह चुका हो; 

(2) वह व्यक्ति, जो प्रधान-मन्त्री या राज्य-मन्त्री हो या रह चुका हो । 

पिछले परिच्छेद की दशा मे, प्रतिनिधि-सदन, सभासदू-सदन या सन्त्रि- 
परिषद्‌ केवल उस दशा को छोडकर जबकि अनुपालन राज्य के प्रधान हितो 
प्रतिकूल हो, उक्त समति देना अस्वीकृत नहीं कर सकती । 


अनु० 46---कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी प्रइन का उत्तर देना अस्वीकृत 
कर सकता है जिसका लक्ष्य स्वयं अपने आपको अभिशस्त (770४7777966 ) 
करना हो । 


अनु० 47--साक्षी ऐसे किसी भी प्रइन का उत्तर देना अस्वीकृत कर 
सकता हैँ जिसका लक्ष्य निम्नाकित व्यक्तियो को अभिशस्त करना हो : 
() साक्षी का पति या पत्नी, तीसरी सबन्ध-कोटि (770 0७४7"७९० 
0 76/007078॥79 ) के अन्दर का रक्‍त-सबन्धी, अथवा दूसरी 
सबन्ध-कोटि के अन्तर्गत विवाह-सबन्ध का सबन्धी अथवा वह 
व्यक्ति जो साक्षी के उपयुक्त संबन्धियों से से कोई सबन्धी रहा हो, 
(2) साक्षी का सरक्षक, सरक्षण का पर्यवेक्षक या पालक (6पर.॥&007) ; 
(3) वह व्यक्ति जिसका सरक्षक, सरक्षण का पर्यवेक्षक, अथवा पालक 


(९एए'७४०07) साक्षी स्वय हो । 
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अनु० 48 --यद्यपि साक्षी पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित सबस्धो मे से 
सहापराधियो (00-07०76067/8) या सहप्रतिवादियों (00-66७8097(8) 
में किसी एक या अधिक द्वारा सबद्ध हो तथापि वह उन तथ्यो के सबनन्‍्ध में 
उत्तर देना अस्वीकार नहीं करेगा जो शेष सहापराधियों या सहप्रतिवादियों 
से सबन्ध रखते हो । 


अनु० 449--कोई व्यक्ति, जो डाक्टर, दल्तचिकित्सक, दाई, उपचारिका, 
अधिवक्ता, एकस्व अभिकर्ता (80७76 ४2०7१), लेख्य-प्रमाणक या घामिक 
कार्यकर्ता हो या रह चुका हो, उन तथ्यों के सबन्ध में, जिनकी जानकारी 
उसे किसी प्रादेश (778770906) के फलस्वरूप हुई हो जो उसे अपनी 
व्यावसायिक दिशा में मिला हो, और जिनका सबन्ध अन्य व्यक्यो के रहस्यो 
से हो, मौखिक साक्ष्य देना अस्वीकृत कर सकता है । तथापि, यह उस दश्षा 
में छागू नहीं होगा यदि मुख्य (म्‌वक्किल) ने समति दे दी हो अथवा जबकि 
मौखिक साक्ष्य की अस्वीकृति को केवल अधिकार के दुरुपयोग से अतिरिक्त 
“और कुछ न समझा जाए जिसका उद्देश्य अभियुक्त का हित मात्र हो जबकि 
वह मुख्य अपराधी न हो अथवा कोई विशेष परिस्थितियाँ हो जिनका निशचय 
न्‍्यायालय-नियमों द्वारा किया जाएगा । 


अनु० 250--यदि कोई समन किया गया साक्षी बिना उचित कारण के 
उपसजात होने मे असमर्थ रहे तो उसे, एक व्यवस्था (ए0०॥78 ) ढारा अधिक 
से अधिक पाँच हजार येन तक का अदाण्डिक अर्थदण्ड (7707-9678) 476) 
दिया जा सकता हैं और साथ ही उसे उसकी अनुपसजाति (707- 
&]00087/97706) से होने वाले व्ययो के प्रतिकर देने का आदेश दिया जा 
सकता है । 

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (7772) के विरुद्ध एक आसब्न 
(7777607&॥6) कोकोकु अपील की जा सकती हैं । 


अनु० 5--यदि साक्षी के रूप मे समन किया गया कोई व्यक्ति, बिना 
उचित कारण के, उपसजात होने मे असमर्थ रहे तो उसे पाँच हजार येन तक 
का अर्थदण्ड या निरोध का दण्ड दिया जाएगा । 


पिछले परिच्छेद में उल्लिखित' दशा में, परिस्थितियों के अनुसार, अर्थदण्ड । 
और निरोध दोनों की दण्ड लगाए जा सकते है । 
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अनु० 52--ऐसे साक्षी को, जो समन का अनुपालन न करे, फिर से 
समन किया जा सकता है । 

अनु? 53--अनुच्छेद 62, 63 और 65 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन 
के साथ, साक्षी के समनो के सबन्ध में लागू होगे, जबकि अनुच्छेद 62, 64, 66, 
67, 70, 7 और 73, परिच्छेद के उपबन्ध, सक्षी की प्रस्तुति के सबन्ध में । 

अनु० 454--साक्षी को, इस विधि में अन्यथा विहित दशा को छोडकर, 
दपथ दिलाया जाएगा । 

अन० 755---शपथ न समझ सकने वाले साक्षी की परीक्षा बिना शपथ 
दिलाए ही की जाएगी । 

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कोई साक्षी (गलती से) शपथ ले 
लिया हो, तथापि, यह उसके प्रमाण को सबल साक्ष्य होने से नही रोकेगा । 

अनु? 56-साक्षो को अपने अनुमानों के विवरण देने के लिए प्रेरित 
किया जा सकता है जिन्हे उसने अपने अनुभूत तथ्यों से निकाला हो । 


पिछले परिच्छेद में उल्लिखित विवरण प्रमाण के रूप में अपनी मान्यता 
नही खोएगा चाहे वह विशेषज्ञ साक्ष्य (०5००४ ०ए॥।००७7४086) का रूप भले 
धारण कर ले । 


अनु० 57 - साक्षी की परीक्षा के समय, लोक-समाहर्ता, अभियुक्त अथवा 
उसका प्रतिवाद परामहंदाता उपस्थित रह सकता हैं । 


पिछले परिच्छेद के अनुसार परीक्षा के समय उपस्थित रहने के अधिकारी 
व्यक्तियों को, साक्षी की परीक्षा के स्थान एवं तिथि की सूचना, अग्रिम रूप में 
दी जाएगी। तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि परीक्षा के 
समय उपस्थित रहने का अधिकारी व्यक्ति, वहॉ उपस्थित न रहने की अपनी 
इच्छा न्यायालय के समक्ष अग्रिम रूप में स्पष्टत: व्यक्त करे । 


जब पहले परिच्छेद मे उल्लिखित व्यक्ति, साक्षी की परीक्षा के समय 
उपस्थित हो तो वे किसी पीठासीन न्यायाधीश को अधिसूचित करके साक्षी की 
परीक्षा कर सकते हैँ । 


अनु० 458---लोक-समाहर्ता एव अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्श- 
दाता की समति सुनने के बाद, तथा साक्षी, उसकी आयु, व्यवसाय, स्वास्थय, 
अन्य विशेष परिस्थितियों के महत्त्व एव वाद की गुरुता पर विचार करते हुए 
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न्यायालय यदि आवश्यक समझे तो साक्षी को परीक्षा के लिए, न्यायालय से 
भिन्न किसी स्थान पर समन कर सकता हूं अथवा वह जहाँ हो वही परीक्षा-कर 
सकता हें । 

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित दशा के अन्तर्गत न्यायालय छोक-समाहर्ता, 
अभियुक्त और उसके प्रतिवाद परामशंदाता को न्यायालय द्वारा साक्षी से पूछे 
जाने वाले प्रशनो को जानने का अवसर अग्रिम रूप में देगा। 


लोकसमाहर्ता, अभियुक्त अथवा उसके प्रतिवाद-परामशंदाता पिछले 
परिच्छेद में उल्लिखित प्रइनो मे क्रमश अपने प्रश्नो को जोड़ सकते हैँ और 
उन्हें साक्षी से पूछने के लिए न्यायालय से निवेदन कर सकते है । 


अनु० 59---पिछले अनुच्छेद द्वारा विहेत साक्षी की परीक्षा के समय 
यदि लोकसमाहर्ता, अभियुक्त या उसका प्रतिवाद-परामशैंदाता उपस्थित न 
रहा हो तो न्यायालय लोकसमाहर्ता, अभियुक्त अथवा उसके प्रतिवाद परामश्श- 
दाता को, साक्षी द्वारा प्रमाणित तथ्य जानने का अवसर देगा । 


उस दशा में जब कि पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित साक्षी के प्रमाण में 
अभियुक्त का कोई अप्रत्याशित एव गम्भीर अलाभ हो तो वह अथवा उसका 
प्रतिवाद-परामशैंदाता न्यायालय से उन विषयो के सबन्ध में, जिसे वह अथवा 
उसका प्रतिवाद-परामशैदाता प्रतिवाद के लिए आवश्यक समझते हो, पुनः 
परीक्षा के लिए फिर से निवेदन कर सकते है । 


न्यायालय पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन को खारिज कर सकता 
है यदि वह उक्त निवेदन को युक्तियुक्त न समझे । 


अनु० 60---यदि कोई साक्षी शपथ लेने अथवा बिना उचित कारण के 
प्रमाण देना अस्वीक्षत करे तो उसे, एक व्यवस्था ('पर778) के आधार पर, 
पाँच हजार येन तक का अदाण्डिक अर्थदण्ड (707-007097 776) एवं साथ 
ही उक्त अस्वीकृति से होने वाले व्ययो के प्रतिकर देने का आदेश दिया जा 
सकता हूँ । 


पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (7प्रा08 ) के विरुद्ध एक आसन्न 
(777760866) कोकोकु अपील की जा सकती है । 
अनु० 6---किसी व्यवित को, शपथ लेने अथवा बिना उचित कारण 


के, प्रमाण देना अस्वीकृत करने पर पॉच हजार येन तक का अर्थदण्ड या निरोध 
का दण्ड दिया जाएगा। 
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पिछले परिच्छेद में उल्लिखित दशा के अन्तर्गत, परिस्थितियों के अनुसार, 
अर्थदण्ड एव निरोध दोनो ही दण्ड लगाए जा सकते है । 

अनु० 62--न्यायालूय, एक व्यवस्था (7प्रत02) के आधार पर, 
आवश्यकतानुसार, साक्षी को किसी नामोद्िष्ट स्थान पर साथ जाने के लिए 
आदेश दे सकता है । साक्षी को, यदि वह बिना किसी उचित कारण के साथ 
जानें के आदेश का अनुपालन न करे, प्रस्तुत कराया जा सकता है । 

अनु० 63---उस दशा में जब कि किसी साक्षी की परीक्षा न्यायारूय के 
बाहर करनी हो तो उक्त परीक्षा करने के लिए सहयोगी न्यायालय के किसी 
सदस्य को प्रेरित किया जा सकता है अथवा जिला-त्यायांलय, परिवार-न्यायालय 
या क्षिप्र-न्यायाछ््य के किसी न्यायाधीश को, जहाँ वह साक्षी हो, वैसा 
(परीक्षा) करने के लिए अधियाचित किया जा सकता हैं । 


अधियाचित न्यायाधीश अपनी बारी में किसी अन्य जिला-न्‍्यायारूय, 
परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायाठय के किसी न्यायाधीश को अधियाचित 
कर सकता हू जिसे उक्त अधियाचना स्वीकृत करने का प्राधिकार हो । 


यदि अधियाचित न्यायाधोश को अधियाचना के अन्तर्गत विषय पर स्वय 
प्राधिकार न हो तो वह अधियाचना को अन्य जिला-न्यायारूय, परिवार- 
न्यायालय या क्षित्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश के यहाँ अन्तरित कर सकता 
हुँ जिसे उक्त अधियाचना स्वीकृत करने का प्राधिकार हो । 


साक्षियो की परीक्षा के सबन्ध में, राजादिष्ट अथवा अधियाचित न्याय- 
धघीश पीठासीन न्यायाधीश के न्यायालय से सबद्ध कारवाइयाँ कर सकता हूं । 
तथापि, अनुच्छेद 450 एवं 60 में उल्लिखित व्यवस्थाएँ (7प्रा7083) न्याया- 
लय द्वारा भी को जा सकेंगी । 

पिछले परिच्छेद को छोडकर, अनुच्छेद 58 परिच्छेद 2 और 3 तथा 
अनुच्छेद 459 द्वारा विहित सभी कायवाहियाँ (प्रधान) न्यायालय द्वारा 
कार्यान्वित को जाएँगी । 

अनु० 64---साक्षी यात्रा-व्ययों (078ए० ४४ ०5०७१४6७७), देनिक 
भत्तो एव निवास प्रभारों (068778 ०८०७७०४७४) की मॉग कर सकता है । 
तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा, यदि उसने, बिना उचित कारण के 
शपथ लेने अयवा प्रमाणित करने से इन्कार किया हो । 
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अध्याय 42 


विशेषज्ञ साक्ष्य (50०7 7;४४70670०6) 


अनु ० 65---त्यायालय विद्वानों एवं अनुभव वाले व्यक्तियों को विशेष 
साक्ष्य (००००४ 6ए70७7॥००6) देने के लिए आदेश दे सकता है । 

अनु० 66--विशेषज्ञ साक्षी को शपथ दिलाया जायगा । 

अनु० 67---यदि अभियुक्त की शारीरिक या मानसिक दक्षाओ के 
संबन्ध में विदेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता हो, तो न्यायालय, आवश्यकतानुसार, 
अभियुक्त को किसी औषधालूय या अन्य उपयुक्त स्थान मे, निश्चित अवधि 
तक परिरुद्ध रख सकता हैं । 


पिछले परिच्छेद के अनुसार, अभियकत को परिरुद्ध रखने के लिए परिरोध 
का एक प्रादेश (क्770) जारी किया जाएगा । 


इस विधि में अन्यथा विहित दशा को छोडकर, निरोध-सबंधी उपबन्ध, 
यथोचित परिवतेन के साथ, पहले परिच्छेद मे उल्लिखित परिरोध के सबंध 
में लागू होगे। तथापि, यह जमानती निर्मुक्ति से सबद्ध उपबन्धों के सबंध में 
लागू नहीं होंगे । 

अनु० 468---विशेषज्ञ साक्ष्य के लिए आवश्यकतानुसार, कोई विशेषज्ञ 
साक्षी, स्यायाल्य की अनुमति से, किसी व्यक्ति के निवास, परिसर, भवन या 
व्यक्तियों द्वारा रक्षित जलयानों में प्रवेश कर सकता है, शरीर की परीक्षा 
(जॉच) कर सकता है, शव का विच्छेदन कर सकता है, समाधि उखाड सकता 
है, अथवा वस्तुओ को तोड या विनष्ट कर सकता है । 


पिछले परिच्छेंद में उल्लिखित अनुमति देने पर, न्यायालय अनुमति का 
एक अधिपन्न जारी करेगा जिसमें अभियुक्त का नाम, अपराध, स्थान जिसमें 
प्रवेश करना हो, शरीर, जिसकी परीक्षा करनी हो, शव जिसका विच्छेदन 
करना हो, समाधि जिसे उखाड़ना हो, वस्तुएँ जिन्हें विनष्ट करना हो, 
विशेषज्ञ साक्षी का नाम तथा न्‍्यायारूय के नियमों द्वारा विहित अन्य विषय 
लिखित रहेगें । 

न्यायालय किसी व्यक्ति (शरीर) की परीक्षा के लिए कुछ उपबन्धो को 
व्हित कर सकता है जिन्हे वह न्यायालय युक्तिसंगत समझे । ' 
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विशेषज्ञ साक्षो अनुमति का अधिपत्र उस व्यक्ति को दिखलाएगा जिस 
पर पहले परिच्छेद मे उल्लिखित कारवाई हुई हो । 


पिछले तीन परिच्छेदों के उपबन्ध, विशेषज्ञ साक्षी द्वारा न्‍्यायालय-कक्ष 
में की जाने वाली पहले परिच्छेद में उल्लिखित कारवाईयो के सबध में नही 
लागू होगे । 

अनुच्छेद 3, 437, 38 और 40 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के 
साथ, पहले परिच्छेद की व्यवस्थाओ के अनुसार किसी विशेषज्ञ साक्षी द्वारा 
की गई शरीर की परीक्षा के सबंध में लागू होगे । 


अनु० 69--न्यायालय, सहयोगी न्‍्यायाकूय के किसी सदस्य को विशेषज्ञ 
साक्ष्य लेने के लिए आवश्यक कारवाई करने को प्रेरित कर सकता है। 
तथापि यह अनुच्छेद 67, परिच्छेद 4 में विहित कारवाई के सबध मे लागू 
नही होगा । 


अनु० 70---विशेषज्ञ साक्षी द्वारा की जाने वाली परीक्षा या जाँच के 
समय लोक-समाहर्ता या प्रतिवाद-परामर्शदाता उपस्थित रह सकते है। इस 
सम्बन्ध मे अनुच्छेद 57 परिच्छेद 2 के उपबन्ध, यथोचित, परिवतंन के साथ 
लागू होगे । 


अनु० 47- प्रस्तुति से सबद्ध उपबन्धो को छोड़कर, पिछले अध्याय के 
उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, विशेषज्ञ साक्ष्य के सबध में लागू होगे । 


अनु० !72-- वह व्यक्ति, जिसकी शरीर-परीक्षा, अनुच्छेद 68, परिच्छेद 
के अनुसार किसी विशेषज्ञ साक्षी द्वारा की जाने वाली हो, यदि परीक्षा 
देने से इंकार करे तो विशेषज्ञ साक्षी परीक्षा के लिए किसी न्यायाधीश से 
निवेदन कर सकता हू । 


पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन पर, न्यायाधीश, आवश्यक परि- 
वर्ततों के साथ अध्याय 40 की व्यवस्थाओं के अनुसार, शरीर की परीक्षा 
कर सकता हें । 


अनु० 73---विशेषज्ञ साक्षी अपने यात्रा-व्यय, दैनिक भत्ते एवं निवास 


खर्च के साथ ही साथ अपनी समति एवं परिव्यय की प्रतिपूर्ति के झुल्क की 
मॉग कर सकता है । 
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अनु० !74--उस दशा में जब कि किसी व्यक्ति की परीक्षा, उन भूत- 
कालीन तथ्यों के सबध में की गई हो, जिन्हें वह अपने विशेष-ज्ञान के कारण 
जानता हो, तो इस अध्याय के उपबन्धों के बदले पिछले अध्याय के उपबन्ध 
ही कार्यकर होगे । 


अध्याय 3 
(३ (३ + 
अथ-निवंचन एवं अनुवाद 


( [706"97608007॥ &7ऐ "7७78॥8007॥ ) 
अनु० ४75---उस दशा में जब कि किसी ऐसे व्यक्ति से विवरण लेता 
हो जो जापानी भाषा म प्रवीण न हो तो एक भाषान्तर करने वाले (द्विभाष) 
को अर्थ-निर्वाचन के लिए प्रेरित किया जाएगा । 


अनु० !76---उस दशा में जब कि किसी बघधिर या मूक से विवरण लेना 
हो तो किसी अर्थ-निर्वाचक को अर्थ लगाने के लिए प्रेरित किया जा सकता हूँ। 

अनु० ।77--वर्ण, चिह्न या सकेत जो जापानी भाषा में न हों अनूदित 
कराए जा सकते है । 


अनु० 778--पिछले अध्याय के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, 
अर्थ-निर्वंचन एवं अनुवाद के सम्बन्ध में लागू होंगे । 





अध्याय !4: 
साक्ष्य का परिरचण 


(?"6807"ए9॥707 ०0 79ए४06॥06 ) 


अनु० !79--अभियुकत, संदिग्ध अथवा उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता, 
जब ऐसे कारण हों जिनसे साक्ष्य का अग्रिम परिरक्षण न होने पर, साक्ष्य का 
उपयोग दुष्कर हो जाय, पहले लोक-विचारण के पूर्व ही, न्यायाधीश से अभि- 
ग्रहण, तलाशी, निरीक्षण द्वारा साक्ष्य, साक्षी की परीक्षा अथवा विशेषज्ञ 
साक्ष्य जेसी कारंवाइयो के करने का निवेदन कर सकता है । 


पिछले परिच्छेद में विहित निवेदन कौ प्राप्त करने वाले न्यायाधीश को' वही 
अधिकार होगा जैसा किसी पीठासीन न्यायाधीश के न्यायालय को उसकी 
कारंबाइयो के सबंध में होता है । 


विचारण के परिव्यय 2] 


अन० 80--कोई लोक-समाहर्ता तथा प्रतिवाद-परामशेंदाता, न्‍्यायारूय 
में पिछले अनच्छेद के परिच्छेद 4 में उल्लिखित कारंवाइयो से सबद्ध साक्ष्यो के 
अशो एव प्रढेखोी (000०प70678) का निरीक्षण एव उसकी प्रतिलिपि कर 
सकते है । तथापि, यदि प्रतिवाद-परामशंदाता को साक्ष्य के अश्ो कौ प्रति- 
लिपि करना हो तो उसे न्यायाधीश की अनुमति लेनी होगी । 


अभियक्त या संदिग्ध, न्‍्यायारूय में, न्यायाधीश की अनुमति से, पिछले 
परिच्छेद में उल्लिखित प्रलेखों एव साक्ष्य के अशो के निरीक्षण कर सकते हैं । 
तथापि, यह उस दशा मे छागू नहीं होगा जब कि अभियुक्त या सदिग्ध को 
कोई प्रतिवाद-परामर्शंदाता सौपा गया हो । 


अध्याय 85 


विचारण के परिव्यय 
((/0868 ०0 77४७॥) 


अन० 48/--दण्ड के उद्घोषित किए जाने पर, विचारण के परिव्यय का 
पूरा या कोई अश अभियुक्त से चार्ज (वसूल) किया जाएगा । 


कोई दण्ड उद्घोषित किए जाने पर भी, बह परिव्यय, जो ऐसे कारण से 
उत्पन्न हुआ हो, जिसे अभियुक्त पर आरोपित किया जा सके, अभियुक्त से 
वसूल किया जाएगा । 


उस दशा में जब कि केवल लछोक-समाहर्ता ने ही अपील की हो और वह 
अपील खारिज की गई या वापस ले ली गईं हो तो अपील से सबद्ध परिव्यय 
अभियक्त पर नही लरूगाए जाएंगे । 

अनु० 82---सहापराधियो के विरुद्ध विचारण का परिव्यय, उन सहा- 
पराधियो पर इस तरह लगाया जाएगा जिसे वे सयुक्त और पृथक रूप से 
वहन करे । 

अनु० 83--यदि, उस दशा में जबकि उस अभियोग में निर्दोषिता या 
विमुक्ति का कोई निर्णय दिया गया हो जिस पर लोक-कारंवाई परिवाद, 
अभियोजन या निवेदन से हुई हो, परिवादकर्ता, अभियोक्‍क्तता या निवेदक ने 
असदभाव (77 084 ६०॥0 ) या घोर प्रमादवश कार्य किया हो तो विचारण 
का परिव्यय उसी पर लगाया जाएगा । 
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अन० 84---कार्यवाही के पुनविचार की मॉग या अपील के सबध में, 
जो लकोक-समाहर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा वापस ले ली गई हो, अपील या 
कायवाही के पुनविचार से सबद्ध परिव्यय उवत व्यक्ति पर रूगाए जाएँगे । 


अनु० 85---जबकि उस अभियोग में, जिसमे कि कार्यवाहियाँ निर्णय द्वारा 
समाप्त कर दी गई हो, विचारण का परिव्यय अभियुक्त पर छगाया जाने वाला 
हो तो उक्त परिव्यय के विषय में निर्णय पदेन (6०-0#00 ) किया जाएगा। 
ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपीरू केवछ तभी की जा सकती हैं जब कि मुख्य विषयों 
([777 009. 77966९/8) के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा चुकी हो । 


अन॒० !86--जबकि उस अभियोग में जिसमें कि कार्यवाहियाँ निर्णय द्वारा 
समाप्त कर दी गई हो, अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति पर विचारण के परिव्यय 
लगाए जाने वाले हो तो इसके लिए एक पृथक व्यवस्था (7प्रा72) पदेन 
जारी की जाएगी । ऐसी व्यवस्था (7प्र778 ) के विरुद्ध एक आसन्न कोकोकु 
अपील की जा सकती हू । 


अतन॒० 87---जबकि उस अभियोग में विचारण का परिव्यय चार्ज करना हो 
जिसमें कि कार्यवाहियो की समाप्ति ($8'779/707 ) निर्णय से भिन्न तरह 
की गई हो तो इसके लिए उस न्यायालय द्वारा, जिसमें कि अभियोग अत में 
लम्बित हो, एक व्यवस्था (772) पदेन जारी की जाएगी। ऐसी 
व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न कोकोकु अपील की जा सकती हैं । 

अन० 88--यदि, किसी निर्णय मे, विचारण के परिव्यय वहन किए 
जाने के लिए आदेश किया गया हो, (किन्तु) परिव्यय की राशि निश्चित न 
की गई हो तो वह उस लोक-समाहर्ता द्वारा निश्चित की जाएगी जो इसके 
निष्पादन का निर्देश करने वाला हो । 


दूसरा खण्ड 
प्राथमिक व्यवहार (#775: [75/9706) 
अध्याय ॥ 
परिप्रश्न (जाँच) एवं अनुसंधान 


([00ए7एए 800 ॥7ए6४829/707 ) 

अनु० 89---राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस ( ०४०7७] फिप्रा/8! 00॥06) के 
सदस्य अथवा स्वायत्तद्ासी सत्ताओं (&प्रा०070770प8 77४0768) के 
किसी पुलिस को, विधि द्वारा अथवा राष्ट्रीय लोक-सुरक्षा आयोग ( ९७६07 
?प0)0. 89०५ए (07777788070), अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग 
(१७९७४ ७। ?प्र/06 89/6०एए एव्शशांइड07 ), नगर (9), 
पौर (70जा) ग्राम्य ( ४792८) लछोक-सुरक्षा आयोग के अथवा संबद्ध स्पेशल 
वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग (596०9 शै००6९6 #४एप्रणश//0.. ४87#8ए 
(/07777887077) के विनियमो (7७४४७॥४7०78) द्वारा प्राधिकृत होकर 
न्यायिक पुलिस कर्मचारी के रूप में अपना कतेंव्य करना होगा । 

न्यायिक पुलिस कर्मचारी जब यह समझे कि कोई अपराध किया गया है 
तो उन्हें अपराधी और उससे सबद्ध साक्ष्य का अनुसंधान करना होगा । ' 

अनु० 90---उन व्यक्तियो को, जिन्हें वन-विभाग (#07:68079), रेलवे या 
अन्य विशेष विषयो में न्यायिक पुलिस कमंचारी के कृत्य करने हो, उनके क्ृत्यों 
के क्षेत्र का विधान अन्य विधि द्वारा किया जाएगा । 

अनु० 797--लछोक-समाहर्ता, यदि आवश्यक समझे, किसी अपराध का 
अनुसधान स्वयं कर सकता हैं । 

किसी लोक-समाहर्ता के अनुदेशानूसार, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव, 
किसी अपराध का अनुसधान करेगा । 

अनु० 92---आपराधिक अनुसधान (सारा ॥7ए8४४289/07) 
के विषय में, लोक-समाहर्ताओ एवं अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग (॥?76- 
6678 ?प्रा०0 890०४७ए (४०077४॥5807 ), नगर (0709), पौर 
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(40७7) या प्राम्य (५४॥७26) लछोक-सुरक्षा आयोग (?प0॥0 9७9०४ए 
(/077778807 ), स्पेशल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग (5060! ७7९ 
7000 8960ए (४0777778907 ) तथा न्यायिक पुलिस कर्मचारियों मे 
पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय रहेगा । 


अनु ० 793-- कोई लोक-समाहर्ता, अपने अधिकार>-क्षेत्र के अन्तगंत, 
न्यायिक पुलिस' कमंचारियों को उनके अनुसधान के विषय में आवश्यक सुझाव 
दे सकता है। उक्त सामान्य सुझाव आपराधिक अनुसधान की मुख्य 
आवश्यकताओ के मानकों (8087709708 ) के निर्धारण तक ही सीमित रहेंगे 
और जो (मानक) लछोक-कार्यवाही के स्थापन एवं पुष्टीकरण के लिए 
आवश्यक होगे । 

लोक-समाहर्ता, अपने अधिकार<क्षेत्र के अन्तर्गत, न्यायिक पुलिस कर्मचारियों 
को ऐसे सामान्य अनुदेश भी जारी कर सकता हैं जो उनको अनुसधान में 
सहयोग देने के लिए आवश्यक हो । 


लोक-समाहर्ता, जबकि वह स्वयं किसी अपराध का अनुसधान करता हो, 
आवश्यकतानुसार, न्यायिक पुलिस कर्मचारियों को अनुदेश दे सकता हैँ और 
उन्हे अनुसधान में सहायता करने को प्रेरित कर सकता है । 


पिछले तीन परिच्छेदो की दशाओ में, न्‍्यायिक पुलिस कर्मचारियों को 
लोक-समाहर्ता के सुझावों एबं अनुदेशों का अनुसरण करना होगा । 

अनु० 494---महा-समाहर्ता (?7/00प्रा'॥:07 9७॥७/७) ), उच्च लोक- 
समाहर्ता-कार्याकय. का अधीक्षक-समाहर्ता (5प70607/67067४ ?/0- 
०प्रा॥४४07) या जिला-लोक-समाहर्ता-कार्याछ्फ का प्रधान ((766), उन 
दशाओं में जबकि न्‍्यायिक॑ पुलिस कर्मचारी, बिना उचित कारण के, लोक- 
समाहर्ता के सुझावों एव अनुदेशों का अनुसरण न कर सके, यदि आवश्यक 
समझे तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कारेंबाई अथवा उनके हटाए जाने के 
सबंध में आरोप ((0७7४68) फाइल कर सकता है, यदि वे ऐसे न्यायिक 
पुलिस कमंचारी हो जो राष्ट्रीय प्रामीण पुलिस (२७६0789] ऊिप्ाक। 
72006 ) के सदस्य या स्वायत्तशासी सत्ताओं (8 प्र/000770078 07768) 
के पुलिस हो तो, या तो राष्ट्रीय लोक-सुरक्षा आयोग, अनुद्यासकीय छोक- 
सुरक्षा आयोग, नगर, पौर या ग्रामीण लोक-सुरक्षा आयोग अथवा स्पेसल वार्ड 
लोक-सुरक्षा आयोग में या उस व्यक्ति के यहाँ, जिसे अनुशासनिक कारंवाई 
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का अविकार हो, आरोप फाइल कर सकता हैं, अथवा उनके हटाए जाने के 
लिए, यदि वे राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस कर्मचारियों या स्वायत्तशासी सत्ताओं 
के कर्ंचारियो से भिन्न न्यायिक पुलिस कर्मचारी हो, कारंवाई कर सकता हें । 


राष्ट्रीय लोक-सुरक्षा आयोग, अनुद्यासकीय लोक-सुरक्षा आयोग, नगर, 
पोर या ग्रामीण लोक-सुरक्षा या स्पेशल वार्ड लछोक-सुरक्षा आयोग या वह 
व्यक्ति जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस कर्मचारियों तथा स्वायत्तशासी सत्ताओं 
के पुलिस कर्मचारियों से भिन्न न्यायिक पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध 
अनुशासनिक कारंवाई देने या उन्हें हटाने का अधिकार हो, जब वे यह समझे 
कि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित आरोप साधार है तो आरोपित व्यक्तियों के 
विरुद्ध, जेसा विधि द्वारा विहित हो, अनुशासनिक कारंवाई करे या उन्हे हटा दे । 


अनु० 795--लोक-समाहर्ता और लोक-समाहर्ता-कार्याछूय का सचिव, 
आवश्यकता पडने पर, अनुसधान के लिए अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर भी 
अपने कर्तव्य कर सकता हूं । 


अनु० 96--लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्याक्य का सचिव, वन्यायिक 
पुलिस कर्मचारी, प्रतिवाद-परामशंदाता और अन्य व्यक्तियों को जिनके कतैंव्य 
आपराधिक अनुसधान से सबद्ध हो, सदिग्ध (8प्80620) या अन्य व्यक्तियों 
की ख्याति को क्षति न पहुँचाने और आपराधिक अनुसधान के प्रशासन में 
हस्तक्षेप न करने के प्रति सावधान रहना आवश्यक हें । 


अनु० 797--अनुसंघान के सबध में, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक 
जाँच की जा सकती हे। तथापि, अनिवायं कारंबाइयॉँ, उन दशाओ को 
छोडकर जिनमें उनके लिए इस विधि में विशेष उपबन्ध हो, प्रवरतित नही की 
जाएँगी । 

सावंजनिक कार्यालयों या सावंजनिक या वयक्तिक संस्थाओं से, अनुसधान 
से सबद्ध आवश्यक विषयो का विवरण देने के लिए मॉग की जा सकती हैं । 

अनु० 98--लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्याक्य का सचिव एवं 
न्यायिक पुलिस कर्मचारी किसी सदिग्ध को, यदि आपराधिक अनुसधान के 
अनुसरण मे आवश्यक हो, अपने कार्यालय में उपसजात होने के लिए आदेश 
दे सकते है और उससे पूछ सकते हैं। तथापि, सदिग्ध, उस दशा को छोडकर 
जबकि वह बन्दीकरण या निरोध में हो, उपसजात होने से इकार कर सकता 
है, अथवा उपसंजात होने के बाद, किसी समय वापस जा सकता है । 
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पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित पृच्छा ((४०४४०77708) की दशा मे, 
सदिग्ध को अग्रिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा कि वह किसी भी प्रइन का 
उत्तर देने से इन्कार कर सकता है । 


सदिग्ध (5प8]0000) का वक्‍तव्य एक नयाचार (/0700000!) में लिखा 
जाएगा । 


सदिग्ध अपने सत्यापन (ए७7४08007 ) के लिए पिछले परिच्छेद में 
उल्लिखित नयाचार का निरीक्षण करेगा अथवा वह उसके सामने पढा जाएगा 
और यदि वह उसमे कुछ बढाने, घटाने या बदलने का प्रस्ताव करे तो उसके 
टिप्पण नयाचार में दर्ज किए जायेगे । 

यदि सदिग्ध, यह सकारता हे कि नयाचार की अचन्‍्तर्वस्तुएँ ठीक है तो उसे 
उस पर हस्ताक्षर करने एवं सील करने के लिए कहा जा सकेगा । तथापि: 
उस दशा में छागू नहीं होगा जबकि सदिग्ध ऐसा करने से इन्कार करे । 


अनु० 99--अपराध सदिग्ध द्वारा ही किया गया हैँ इस शका का कोई 
युक्तियुक्त पर्याप्त कारण रहने पर कोई लोक-समाहर्ता, छोक-समाहर्ता-कार्यालय 
का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मेचारी, किसी न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जारी 
किए गए बन्दीकरण के अधिपत्र पर उसे बन्दी कर सकता हें । तथापि, पॉच 
हजार यन तक के अर्थदण्ड, निरोध या छोटे अर्थ॑दण्ड द्वारा दण्डनीय अपराध 
के सबध में उक्त बन्दीकरण केवल उसी दशा में हो सकेगा जबकि सदिग्ध 
का कोई निश्चित निवास न हो या यह ॒ पिछले परिच्छेद के उपबन्धो के 
अनुसार बुलाए जाने के बावजूद बिना समृचित कारण के उपसजात होने में 
असफल रहे । 


पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित बन्दीकरण का अधिपन्न, किसी लोक- 
समाहर्ता या व्यायिक पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जारी किया जाएगा । 


पहले परिच्छेद मे उल्लिखित अधिपन्न की मॉग करते हुए, लोक-समाहर्ता 
या न्यायिक पुलिस कर्मचारी उस सदिग्ध के विरुद्ध उसी अपराध के लिए 
पहले किए गए सभी निवेदनों या अधिपत्रो के निर्गमो (788797006) को, 
जो कोई हो, न्यायालय को सूचित करेगा । 

अनु० 200 - बंदीकरण के अधिपत्र में संदिग्ध का नाम एवं निवास; 
अपराध का नाम, सदिग्ध-अपराध के प्रमुख तथ्य, छोक-कार्याललय या अन्य 
स्थान जहाँ उसे लाना हो, प्रभावी (७४#९०७४ए९) अवधि और यह विवरण 
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कि इस अवधि के बीत जाने पर बन्दीकरण नहीं किया जा सकता और यह 
कि अधिपत्र जारी करनेवाले न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा, जारी 
होने की तिथि, और अन्य विषय जो न्यायालय नियमों द्वारा विहित हो, तथा 
अधिपत्र जारी करनेवाले न्यायाधीश का नाम एवं उसकी मुहर रहेगी । 


अनुच्छेद 64 के परिच्छेद 2 और 3 के उपबन्ध, यथोचित परिवतंन के 
साथ, बन्दीकरण के अधिपत्र के सबंध में लागू होगे । 


अनु० 20।--जब किसी बन्दीकरण के अधिपनत्र पर सदिग्ध को बन्दी 
किया जाए तो अधिपन्न उसे दिखाया जाएगा । 


अनुच्छेद 73, परिच्छेद 3 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, उस 
दशा में भी छागू होगे, जहाँ संदिग्ध बन्दीकरण के अधिपत्र पर बन्दी किया 
जायगा। 

अनु० 202 -- जब लोक-समाहर्ता-कार्याल्य का सचिव या न्यायिक पुलिस 
सिपाही ने बन्दीकरण के अधिपन्र पर किसो सदिग्ध को बन्दी किया हो तो 
पहला (+-लोक-समाह॒र्ता-कार्याकष्य का सचिव) उसे (सदिग्ध को) छोक- 
समाहर्ता एवं दूसरा (>-न्यायिक पुलिस सिपाही) उसे न्यायिक पुलिस 
अधिकारी के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत करेगा । 


अनु० 203---जब किसी न्यायिक पुलिस अधिकारी ने बन्दीकरण के 
अधिपत्र पर किसी सदिग्ध को बन्दी किया हो या बन्दीकरण के अधिपत्र पर 
बन्दी किए गए सदिग्ध को प्राप्त किया हो तो वह उसे अपराध के प्रमुख 
तथ्यों को, तथा वह प्रतिवाद-परामर्शंदाता चुननें का अधिकारी हैं इस तथ्य 
को, अविलम्ब सूचित करेगा और तब, उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर देते 
हुए वह उस सदिग्ध को, जब कि उसे निरुद्ध करने की आवश्यकता न समझे, 
अविलम्ब निर्मुक्त करेगा अथवा साक्ष्य एव प्रलेखों के साथ सदिग्ध को, उसके 
अवरोध में लाए जाने के अडतालीस (48) घण्टे के अन्दर यदि उसे निरुद्ध 
करना आवश्यक समझे, किसी लोक-समाहर्ता के यहाँ अन्तरित करने को 
कारंवाई कर सकता हैं । 

पिछले परिच्छेद की दशा मे, सदिग्ध से यह पूछा जाएगा कि उसके पास 


प्रतिवाद-परामशंदाता है या नहीं, यदि उसके पास हो तो उसे प्रतिवाद-परा- 
मरशदाता चुनने के अधिकार की सूचना देना आवश्यक नही है । 
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यदि संदिश्घ, पहले परिच्छेद में उल्लिखित काहावधि के अन्दर अन्तरित 
नही कर दिया जाता तो उसे अविल्म्ब निर्मुक्त कर दिया जाएगा । 


अनु० 204---जब किसी लोक-समाहर्ता ने बन्दीकरण के अधिपत्र पर 
किसी सदिग्ध को बन्दी किया हो या बन्दीकरण के अधिपत्र पर बन्दी किए 
गए सदिग्ध को प्राप्त किया हो (वसे सदिग्ध को छोडकर जो पिछले अनुच्छेद 
के अनुसार सौपा गया हो) तो वह उसे अपराध के प्रमुख तथ्यों और वह 
परामशंदाता चुनने का अधिकारी हू --इस तथ्य को अविलम्ब सूचित करेगा 
और तब, उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर देते हुए वह उस सदिग्ध को, जब 
कि उसे निरुद्ध करने की आवश्यकता न समझे, अविलम्ब निर्मुक्त कर देगा, 
अथवा उसके अवरोघध में लाए जाने के अडतालीस (48) घण्टे के अन्दर, यदि 
उसे निरुद्ध करना आवश्यक समझे, उसे निरुद्ध करने के लिए किसी न्याया- 
धीश से निवेदन करेगा । तथापि, उस दशा में जब कि कालावधि के अन्दर 
कोई छोक-कार्रवाई सस्थित की जा चुकी हो तो निरोध के लिए निवेदन 
आवश्यक नही । 


यदि पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित कालावधि के अन्दर निरोध के लिए 
निवेदन अथवा लोक-कारवाई की सस्थिति न की गई हो तो सदिग्ध अविलम्ब 
छोड़ दिया जाएगा । 

पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 2 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, 
इस अनुच्छेद के परिच्छेद की दशाओ के सबंध मे लागू होगे । 


अन० 205---जब किसी लोक-समाहर्ता ने अनुच्छेद 203 के उपबन्धों के 
अनुसार सौपे गए किसी संदिग्ध को प्राप्त किया हो तो वह संदिग्ध को 
स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा और उसे निरुद्ध करने की आवश्यकता न 
समझने पर, अविलम्ब निर्मुक्त कर देगा अथवा सदिग्ध को निरुद्ध करने की 
आवश्यकता समझने पर, वह उस (संदिग्ध) के प्राप्त करने के चौबीस (24) घण्टे 
के अन्दर उसको निरुद्ध करने के लिए किसी न्यायाधीश से निवेदन करेगा। 

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कालावधि, सदिग्ध को, अवरोध में लाए 
जाने के बाद, बहत्तर (72) घण्टे से अधिक नही होगी । | 

उस दशा में जब कि पिछले दो परिच्छेदो द्वारा विहित काछावधि के 
अन्दर कोई लोक-कारंवाई सस्थित की जा चुकी हो तो लोक-समाहर्ता द्वारा 
निरोध के लिये निवेदन करना आवश्यक नही । 
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यदि निरोध के लिये निवेदन या लछोक-कारंवाई की सस्थिति, पहले और 
दूसरे परिच्छेद मे उल्लिखित कालावधि के अन्दर न की जा सके तो सदिग्ध 
अविलम्ब निर्मुक्त कर दिया जायगा । 


अन० 206---उस दशा में जब कि अनिवायं परिस्थितियों ने छोक- 
समहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी को, पिछले तीन अनुच्छेदो मे विहित 
कालावधि के अनुपालन करने से, रोक दिया हो तो लोक-समाहर्ता उनके 
आधारो के सभावित प्रमाण देकर, सदिग्ध को निरुद्ध करने के लिये न्यायाधीश 
से निवेदन कर सकता हे । 


निवेदित न्‍्यायाघीश, जैसा कि पिछले परिच्छेद मे विहित है, निरोध का 
अधिपत्र तब तक जारी नही करेगा जबतक कि उसे यह ज्ञात न हो जाय कि 
अनिवाय॑ परिस्थितियों के कारण उक्त विलम्ब हुआ हैं । 


अन० 207--पिछले तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित निरोध के लिये 
निवेदन प्राप्त करने वाले न्यायाधीश को वही अधिकार होगा जो कि किसी 
न्‍्यायारूय या पीठासीन न्यायाधीश को उसकी कार्यवाही के सबंध मे होता 
है। तथापि, यह जमानती निर्मुक्त के सबध में लागू नहीं होगा । 

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन पाने पर न्यायाधीश तुरन्त निरोध 
का अधिपत्र जारी करेगा। तथापि, जब उसे ज्ञात हो जाय कि निरोध का 
कोई आधार नहीं हैँ अथवा पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 2 के उपबन्धों के 
अनुसार निरोधघ का अधिपत्र जारी नहीं किया जा सकता तो बह निरोध का 
अधिपत्र बिना जारी किये ही सदिग्ध को निर्मुक्त करने के लिये अविलम्ब 
आदेश देगा । 


अनु० 208---उस अभियोग वाद के सबन्‍्ध में जिसमें कि सदिग्ध को पिछले 
अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध किया गया हो, जब निरोध के निवेदन 
किये जाने के दस दिन के अन्दर कोई लोक-कार्यवाही सस्थित न की गई हो 
तो लोक-समाहर्ता संदिग्ध को अविलम्ब निर्मुक्त कर देगा । 


कोई न्यायाधीश, अनिवाय परिस्थितियों के रहने पर, छोक-समाहर्ता के 
निवेदन पर, पिछले परिच्छेद में विहित अवधि को बढा सकता हैं। ऐसे 
अवधि के बढाव या बढ़ावो का योग, किसी भी रूप में, दस दिन से हरूम्बा 
(अधिक ) नहीं होगा । 
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अनु० 209--अनुच्छेद 74, 75 और 78 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन 
के साथ, बन्दीकरण के अधिपन्र के अन्तर्गत किये गए बन्दीकरण के सबन्ध में 
लागू होगे । 

अनु० 20---जब, प्राण-दण्ड, असीमित काल के लिये या कम से कम 
तीन वर्ष या उससे अधिक की चरम अवधि के कठोरश्रम-कारावास, या 
कारावास द्वारा दण्डनीय अपराध के सपादन की आश््जा के पर्याप्त आधार 
हो, और यदि, उसके साथ ही, किसी न्यायाधीश से, अतीव अविलूम्बिता के 
कारण बन्दीकरण का अधिपत्र पहले न लिया जा सके, तो लोक-समाहर्ता, 
लोक-समाहर्ता-कार्याछ्य का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्ंचारी, उसके हेतुओ 
के विवरण (8॥8॥67767॥0 07 7688078) पर सदिग्ध को पकड सकते ह । 
ऐसी दक्ाओ में, न्यायाधीश से बन्दीकरण का अधिपन्न प्राप्त करने के उपाय 
अविलम्ब किये जायेंगे। यदि बन्दीकरण का अधिपतन्र जारी न किया गया 
हो तो सदिग्ध अविलम्ब निर्मक्त कर दिया जायगा । 


अनुच्छेद 200 के उपबन्ध, यथोचित परिवतेन के साथ, पिछले परिच्छेद 
में उल्लिखित बन्दीकरण के अधिपत्र के सबध में छाग होगे । 


अनु० 2!7--उस दशा में जब कि कोई सदिग्ध, पिछले अनुच्छेद की 
व्यवस्थाओं के अनुसार बन्दी किया गया हो, अनुच्छेद 99 की व्यवस्थाओं के 
अनुसार बन्दी किये गए सदिग्ध से सबद्ध व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के 
साथ, लागू होगी । 

अनु० 242---वह व्यक्ति जो कोई अपराध कर रहा हो या जिसने तुरन्त 
किया हो कुख्यात अपराधी (927:870 ) कहा जाएगा । 


यदि निम्नाकित में से किसी प्रभाग के अन्तर्गत आनेवाला कोई व्यक्ति, 
उन परिस्थितियों के अन्तर्गत हो जो स्पष्टत. यह सूचित करें कि अपराध 
तुरन्‍्त'ही का किया गया हैँ तो उसे कुख्यात अपराधी (79879770) समझा 
जाएगा :-- 
() वह व्यक्ति, जिसका पीछा बहुत शझोर-गृल के साथ किया गया हो; 
(2) वह व्यक्ति, जो अश्नद्‌ रूप से प्राप्त (7-80॥690) माल, हथियार 
या अन्य वस्तुओं को, जिनका प्रयोग प्रत्यक्षत. अपराध में हुआ हो, 
ले जा रहा हो; 
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(3) बह व्यक्ति, जिसके शरीर या वस्त्रो पर अपराध के दीख' पडते हुए 
चिह्न॒हो, 
(4) वह व्यक्ति, जो ललकारने पर भागने का प्रयत्न करे । 
अनु? 273--कोई भी व्यक्ति कुख्यात अपराधी (88797)0) को बिना 
अधिपत्र के ही बन्दी कर सकता हूं । 


अनु? 2!4---जब लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्याह्य के सचिव या 
न्यायिक पुलिस कमंचारी से भिन्न किसी व्यक्ति ने कुख्यात अपराधी (9 87876) 
को बन्दी किया हो तो वह अपराधी को अविलूम्ब किसी जिला या स्थानीय 
लोक-समाहर्ता-कार्याकऊ्य के लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस कर्मचारी को 
सौंप देगा । 

अनु० 25---जब किसी न्यायिक पुलिस सिपाही ने किसी कुख्यात अपराधी 
की सुपुर्दगी पाई हो तो वह उसे तत्कारू न्यायिक पुलिस अधिकारी को सौप 
देगा । 

अपराधो की सुपुद्ंगी पानेवाला न्यायिक पुलिस सिपाही, बन्दी करनेवाले 
व्यक्ति का नाम ओर निवास तथा बन्दी करने का कारण निश्चित करेगा। 
आवश्यकतानुसार, वह बन्दी करनेवाले व्यक्ति को तत्सबद्ध सरकारी कार्यालय 
या लोक-कार्यालय तक अपने साथ ले जा सकता है। 


अनु? 26--अनुच्छेद 99 के अनुसार बन्दी किए गए संदिग्ध से सबद्ध 
उपबन्ध, बन्दी किए गए कुख्यात अपराधी (7987'8770) के सबध में यथोचित 
परिवर्तत के साथ छागू होगे । 

अनु० 277--पाँच सौ येव तक के अर्थंदण्ड, निरोध या छोटे अर्थदण्ड 
द्वारा दण्डनीय कुख्यात अपराध (8987&770 07#6706) के सबध मे, अनुच्छेद 
243 से 246 तक के उपबन्ध केवल उसी दक्ला मे लागू होगे जबकि अपराधी का 
नाम या निवास अज्ञात हो या अपराधी के निकल भागने की आशका हो । 


अनु० 28--लोक-समाहर्ता-कार्याछ्य का सचिव या न्यायिक पुलिस 
कर्मंचारों किसी न्याया्रीश द्वारा जारी किए गए अधिपतन्र पर, अपराध के 
अनुसधान को आवश्यकता के अनुसार, अभिग्रहण, तलहाशी एवं साक्ष्य का 
निरीक्षण कर सकते है । ऐसी दशा में, शरीर कौ जाँच के लिए कार्यान्वित 
अधिपन्र पर ही शरीर की जाँच की जाएगी । 
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उस दशा में जबकि कोई सदिग्ध शारीरिक अवरोध में हो, पिछले परिच्छेद 
में उल्लिखित अधिपत्र के बिना भी उसका अगुली-छाप (77867-070768) 
या पद-चिहक्न लिया जा सकता हू, उसकी ऊँचाई या भार मापा जा सकता है, 
या उसके चित्र लिए जा सकते है, किन्तु वह (स्त्री या पुरुष) विवस्त्र (नग्न) 
नहीं किया जा सकता । 

पहले परिच्छेद में उल्लिखित अधिपन्न, लोक-समाहर्ता, छोक-समाहर्ता- 
कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी की माँग पर ही जारी किया 
जा सकेगा । 


लोक-समाहर्ता, लोक-समाह॒र्ता-कार्याक्य का सचिव या न्यायिक पुलिस 
अधिकारी, शरीर की जाँच के लिए अधिपत्र का निवेदन करते समय, शरीर, 
लिंग एव शारीरिक अवस्थाओं और अन्य विषयो की जॉच की आवश्यकता 
का कारण अवद्य दिखलाएगा, जो न्‍्यायालय-नियमो द्वारा विहित हो । 


कोई न्यायाधीश शरीर की जॉच के लिए कुछ प्रतिबन्ध रूगा सकता हे 
जिसे वह युक्‍क्ति-युक्त समझे । 

अनु० 29--पिछले अनुच्छेद मे उल्लिखित अधिपन्न में, सदिग्ध या 
अभियुक्त का नाम एवं अपराध का नाम, अभिगृहीत की जानेवाली वस्तुएँ, 
स्थान, शरीर या वस्तुएँ जिनकी तलाशी लेनी हो, स्थान और वस्तुएँ जिनका 
निरीक्षण करना हो, व्यक्ति जिसकी जॉच करनी हो, शरीर की जाँच से सबद्ध 
प्रतिबन्ध, प्रभावी (७रॉ९००४४९) अवधि, यह विवरण कि अभिग्रहण, तलाशी 
या साक्ष्य का निरीक्षण उक्त अवधि के बीत जाने पर किसी भी तरह नही 
किया जाएगा और अधिपन्न न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा, तथा 
जारी किए जाने की तिथि के साथ ही साथ न्यायारूय-नियमो द्वारा विहित 
अन्य विषय, और अधिपन्र जारी करने वाले न्यायाधीश का नाम एव उसके 
मुद्राक रहेगे । 

अनुच्छेद 64 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, 
पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र के सम्बन्ध में छागू होगी । 

अजनु० 220---उन दशाओं में जहाँ कि छोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता 
कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुछिस कर्मचारी अनुच्छेद 99 के अनुसार 
किसी संदिग्ध को बन्दी (गिरफ्तार) करता है या जहाँ वह किसी कुख्यात अपराधी 
(0987976 0767067) को बन्दी करता है, वहाँ वह आवश्यकतानुसार, 
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निम्नलिखित कारंवाई कर सकता है । यही नियम, आवश्यकतानुसार, अनुच्छेद 
20 के अनुसार बदी किए गए सदिस्ध के सम्बन्ध में भी लागू होगा । 
(4) किसी व्यक्ति के निवास या परिसर, भवन या व्यक्तियों द्वारा 
रक्षित जलयानो मे प्रवेश करना तथा सदिग्ध को ढूँढना, 


(2) बदीकरण के स्थान का अभिग्रहण, निरीक्षण या उसकी तलाशी 
लेना । 
पिछले परिच्छेद के उत्तर भाग ()9600०" [0970 ) मे उल्लिखित दशा में, 
यदि वन्दीकरण का अधिपन्र न पाया जा सके तो अभिगुृहीत वस्तुओं को 
अविलम्ब लौटा दिया जायगा । 


पहले परिच्छेद में उल्लिखित कारंवाई के लिए अधिपत्र को आवश्यकता 
नही । 


परिच्छेद के प्रभाग 2 एव पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ, यथोचित 
परिवर्तत के साथ, उस दशा में लागू होगी जहाँ कि छोक-समाहर्ता-कार्याल्य 
का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी प्रस्तुति या निरोध का अधिपत्र 
निष्पादित करे। परिच्छेद ! के प्रभाग । की व्यवस्थाएँ भी यथोचित 
परिवर्तन के साथ उस दशा में छागू होगी जहाँ कि सदिग्ध के विरुद्ध जारी 
किया गया प्रस्तुति या निरोध का अधिपन्र निष्पादित किया जाय । 


अनु० 22--लोक-समाहर्ता, छोक-समाहर्ता-कार्याक्य का सचिव या 
न्यायिक पुलिस कर्मचारी उन वस्तुओ को, जो सदिग्ध या अन्य व्यक्तियों द्वारा 
छोड दी गई हो या उनको जो उनके स्वामी, अधिकर्ता या अभिरक्षक द्वारा 
स्वत प्रस्तुत की गई हो, रख सकता हें । 


अन्नु० 222 - अनुच्छेद 99, 00, 302 से 05, 40 से 442, 4, 5 
और 78 से 424 तक की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवतेन के साथ, अनुच्छेद 
288, 220 और 224 के अनुसार किसी लोक-समाहर्ता, छोक-समाहर्ता-कार्या- 
लय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा कार्यान्वित आंभिग्रहण या 
तलाशी के सम्बन्ध में लागू होगी । अनुच्छेद 40, 482, 44, 478, 429, 
43। और 437 से 440 तक की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तेन के साथ, 
अनुच्छेद 248 या 220 की व्यवस्थाओ के अनुसार किसी लछोक-समाहर्ता, 
लोक-समाह॒र्ता-कार्याक्य के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा कार्या- 
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च्वित साक्ष्य के निरीक्षण के सम्बन्ध में लागू होगी। तथापि, कोई न्यायिक 
सिपाही (२ प्रधालं॥ ०070809/]6), अनुच्छेद 22 से 24 तक के अनुच्छेदो 
में विहित कारवाई कार्यान्वित नहीं कर सकता । 

अनुच्छेद 220 की व्यवस्थाओ के अनुसार सदिग्ध की तलाशी की दशा 
मे, अनुच्छेद 44 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाओं का अनुपालन, अविलम्बिता की 
स्थिति में, आवश्यक नही । 

अनुच्छेद 46 क्षौर 7 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, 

ग्रेक-समाहर्ता, छोक-समाहर्ता-कार्याछष्य के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्म- 

चारी द्वारा, अनुच्छेद 28 की व्यवस्थाओ के अनुसार कार्यान्वित, अभिग्रहण 
या तलाशी के सबन्‍्ध में लागू होगी । 

कोई लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्याकष्य का सचिव या न्यायिक 
पुलिस कर्मचारी, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, अनुच्छेद 28 की 
व्यवस्थाओ के अनुसार निरीक्षण द्वारा साक्ष्य लेने के अभिप्राय से किसी व्यक्ति 
के निवास, परिसर, भवन या व्यक्तियों द्वारा रक्षित जल्यान में तब तक 
प्रवेश नही करेगा जब तक कि अधिपन्न में यह विवरण न हो कि इसे रात्रि 
में भी कार्यान्वित किया जा सकता हैँ। तथापि, यह अनुच्छेद 87 में 
उल्लिखित स्थलो के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा । 


उस दशा में जब कि निरीक्षण द्वारा साक्ष्य लेना सूर्यास्त के पहले शुरू हो 
गया हो तो कारवाई सूर्यास्त के बाद भी जारी रखी जा सकती है । 

उस दशा में जब कि कोई लोक-समाहर्ता, छोक-समाह॒र्ता-कार्यालय का 
सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी, अनुच्छेद 28 की व्यवस्थाओ के अनुसार 
अभिग्रहण, तलाशी या साक्ष्य का निरीक्षण करे, आवश्यकतानुसार, सदिग्ध 
को उपस्थित कराया जा सकता हें । 

उस दशा में जब कि कोई व्यक्ति शरीर की जाँच कराना अस्वीकार 
करे, उस पर अदाण्डिक अर्थंदण्ड (707-0679 9706) लगाया जायगा अथवा 
उसे, पहले परिच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार उसके अस्वीकरण से होने वाले 
परिव्ययो के प्रतिकर के लिए आदेश दिया जायगा, ऐसी कारंवाइयों के लिए 
निवेदन न्‍्यायारूय से किया जायगा । 


अनु ० 223---लोकसमाहर्ता, लोकसमाहर्ता-कार्यालय के सचिव, एव न्यायिक 
पुलिस कर्मचारी संदिग्ध के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को अपने कार्यालयों 
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में उपसजात होने के लिए आदेश दे सकते है, उससे पूछ सकते है या उसे, यदि 
आपराधिक अनुसधान में आवध्यक हो, एक विशेषज्ञ (०506०"४) के रूप भे 
अपनी सम्मति देने या अर्थनिर्वाचक (॥7067/0780७') या भाषान्तरकार 
((7'0708]8007) के रूप में कार्य करने का निवेदन कर सकते है । 


अनुच्छेद 98 परिच्छेद 4 एवं इसी के तीसरे से पॉचवे परिच्छेद तक के 
उपबन्ध, यथोचित परिवर्तत के साथ, पिछले परिच्छेद द्वारा विहित दशा में 
लागू होगे । 

अनु० 224--उन दशशाओं मे जब कि पिछले अनुच्छेद परिच्छेद ? के 
अनुसार किसी विदयेषज्ञ - साक्ष्य के लिये निवेदन किया गया हो और अनुच्छेद 
67 परिच्छेद ! द्वारा विहेत उपाय आवश्यक हो तो लोकसमाहर्ता, छोक- 
समाहर्ता-कार्याईषय का सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी, उल्लिखित 
उपायो के लिये न्यायाधीश से निवेदन करेगा । 

यदि वह पिछले परिच्छेदो में उल्लिखित निवेदन को तकसम्मत समझे तो 
व्यायाधीश उन्ही उपायो को कार्यान्वित करेगा जो अनुच्छेद 467 की दशा 
में होते है 

अनु ० 225---वह व्यक्ति, जिससे अनुच्छेद 223 परिच्छेद के अनुसार 
विशेषज्ञ सम्मति देने के लिये निवेदन किया गया हो, न्यायाधीश की अनुमति 
से, अनुच्छेद 68 परिच्छेद 4 द्वारा विहित उपायो को कार्यान्वित कर 
सकता है । 

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुमति, छोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता- 
कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी द्वारा मॉगी जायगी। 


जब न्यायाधीश पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित अनुमति की माँग को 
तर्कंसमत समझे तो वह इसे, एक अनुमति का अधिपन्र जारी करके, प्रदान 
करेगा । 


अनुच्छेद 768 के परिच्छेद 2 से 4 एवं 6 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परि- 
वतंन के साथ, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अनुमति के अधिपनत्र के सबन्ध 
में लागू होगी । 

अमनु० 226--जब कोई व्यक्ति, जो अपराध के अनुसधान के लिये आवश्यक 
जानकारी प्रत्यक्षत. रखता हो किन्तु उपसजात होने या अनुच्छेद 223 के 
परिच्छेद १ के अनुसार परीक्षा में उक्त जानकारी को स्वतः प्रकट करना 
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अस्वीकार करे तो लोक-समाहर्ता किसी न्यायाधीश से वाद के लोक-विचारण 
के लिये निर्चित पहली तिथि के पहले ही एक साक्षी के रूप में उससे पूछ- 
ताछ करने का निवेदत कर सकता हैं । 


अनु० 227--जब यह विश्वास करने के कारण हो कि उस व्यक्ति पर, 
जिसने लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्याक्य के सचिव या न्यायिक पुलिस 
कर्मचारी द्वारा अनुच्छेद 223 परिच्छेद 4 के अनुसार परीक्षा (65०४४07- 
87070 ) के अवसर पर स्वेच्छया सूचना दी, लोक-विचारण के अवसर पर 
प्रमाण ($88077079) में उक्त वक्तव्य (8080७77670) वापस लेने 
या बदलने के लिये दबाव डाला जा सकता हैँ, और जब उक्त प्रमाण अभियुक्त 
के अपराध को सिद्ध करने के लिये आवश्यक भासित हो तो लोक-समाहर्ता 
बाद के लोक-विचारण के लिये निश्चित पहली तिथि के पहले ही किसी 
न्यायाधीश को एक साक्षी के रूप में उस व्यक्ति से पूछताछ करने का निवेदन 
कर सकता है । 


पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन करते समय लोकसमाहर्ता को उक्त 
पूछताछ (7700"70297070) की आवश्यकता के कारणो का प्रकल्पित 
प्रमाण और अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिये उसकी नितान्‍्त 
आवश्यकता का प्रमाण देना होगा । 


अनु० 228--पिछले दो अनुच्छेदो ढ्वारा विहित निवेदन जिस न्यायाधीश 
के यहाँ किया जायगा उसे वही प्राधिकार होगा जो किसी न्यायालय या 
पीठासीन न्यायाघीश को साक्षियों को परीक्षा (65977779/707 ) के सबन्ध 
में होता है । 

न्यायाधीश यदि समझे कि यह आपराधिक अनुसधान के अनुसरण में 
बाघक नहीं होगा तो वह अभियुक्त, संदिग्ध या उसके प्रतिवाद-परामशदाता 
को, पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित परीक्षा के अवसर पर, उपस्थित होने को 
प्रेरित कर सकता है। 


अनु ० 229--अप्राकृतिक मृत्यु (प्र77&0797 66900) से मरे हुए या 
जिसके विषय में अप्राकृतिक मृत्यु से मरने का सदेह हो उस व्यक्ति की शरीर 
(शव) मिलने पर, जिला या स्थानीय छोक-समाहर्ता-कार्यालय का लोकसमाहर्ता, 
जिसके अधिकार-क्षेत्र में वह स्थान हो जहाँ शव पाया गया हो, अन्वीक्षण 
(700768४$, शव की जाँच) करेगा | 
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लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्याकछ्य के सचिव या न्यायिक पुलिस 
अधिकारी से पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित कारंवाई करा सकता हैं । 


अनु० 230---किसी अपराध के परिणामस्वरूप अपक्ृत (क्षत |शाप्ा'80) 
व्यक्ति परिवाद कर सकता है । 


अनु० 23--अपकृत पक्ष (77ंप78० (98767) का वैध प्रतिनिधि अपना 
स्वतंत्र परिवाद कर सकता हे । 


अपकृृत-पक्ष की मृत्यु पर उसका पति या पत्नी, उसके वंशीय सम्बन्धियों में 
से कोई अथवा भाई या बहन परिवाद कर सकते है किन्तु अपकृत पक्ष के स्पष्ट 
आशय (77767907 ) के विरुद्ध नहीं । 


अन० 232---जहाँ अपक्ृत-पक्ष का वध प्रतिनिधि संदिग्ध, संदिग्ध का 
पति या उसकी पत्नी, (80786), संबंध की तीसरी कोटि के अंदर का रकत- 
सबधी या सदिग्ध का, तीसरी कोटि के अंदर आने वाला बन्धुता का संबंधी 
हो तो अपकृत-पक्ष का सबधी स्वतंत्र परिवाद कश सकता है । 


अनु० 233--किसी मृत-व्यक्ति की मानहानि के अपराध के संबध में 
उसके सम्बन्धी या वंशज परिवाद कर सकते है । 


पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ वहाँ भी नियंत्रण करेंगी जहाँ मानहानि के 
अपराध के सम्बन्ध में अपकृत-पक्ष बिना परिवाद किये ही मर गया हो । तथापि, 
अपकृत-पक्ष के अभिव्यक्त आशय के विरुद्ध कोई परिवाद नहीं किया जायगा । 


अन० 234---यदि परिवाद पर अभियोजनीय किसी अपराध के सम्बन्ध 
में परिवाद करने वाला कोई व्यक्ति न हो तो किसी बद्धहित (77॥6768080 ) 


व्यक्ति के प्रार्थनापत्र पर, लोकसमाहर्ता किसी व्यक्ति को नामोदिष्ट कर सकता 
है, जो परिवाद कर सके । 


अनु० 235--परिवाद पर अभियोजनीय किसी अपराध के सबध में, 
अपराधी की जानकारी होने की तिथि से छ मास बीत जाने के बाद कोई परिवाद 
नहीं किया जायगा । तथापि यह दण्ड-सहिता (72९४७७! (0006) के अनुच्छेद 
232 परिच्छेद 2 के अनुसार किसी विदेशी शक्ति (07087 090छ०७") के 
प्रतिनिधि द्वारा किये जाने वाले परिवाद या दण्ड-सहिता (७79! (४006) 
के अनुच्छेद 230 या 234 मे उल्लिखित जापान को भेजे गए किसी विदेशी मिशन 
(#07687 77788707 ) के विरुद्ध अपराध के सम्बन्ध में उक्त मिशन द्वारा 
किये जाने वाले परिवाद के संबद्ध में छागू नहीं होगा । 
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दण्ड-सहिता (?&ाक्षी (066) के अनुच्छेद 229 की व्यवस्था 
(?70४780) में अवेक्षित वाद का परिवाद तब तक मान्य (ए०)0) नहीं 
होगा जब तक कि विवाह को प्रभावहीन या रह घोषित करने वाले निर्णय के 
अटल (7776700970]6) होने की तिथि से छ मास के अन्दर न किया जाय । 


अनु० 236--जहाँ परिवाद करने के दो या अधिक अधिकारी व्यक्त हों 
वहाँ उनमें से एक द्वारा परिवाद की अवधि के अनुपालन की असमर्थता दूसरों 
के प्रति प्रवतित नही होगी । 

अनु० 237--छोक-कार्यंवाही के सस्थित किये जाने के पहले किसी भी 
समय परिवाद वापस लिया जा सकता है । 

अपने परिवाद वापस लेने वाले व्यक्ति को अन्य परिवाद करने से बाधित 
किया जायगा । 

पिछले दो परिच्छेदो की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवतन के साथ, मॉग 
(१७४७0) पर लिये जाने वाले अभियोग मे की गई मॉँग के सबध में 
लागू होगी । 

अनु० 238--परिवाद (0०7ए७7४४) पर अभियोजनीय अपराध में 
एक या उससे अधिक सह-अपराधियों (00-07०ः960७/8) के विरुद्ध किया 
गया परिवाद या उसका प्रत्याहरण (क्700679एा8 ) दूसरे सह-अपराधियों 
के सम्बन्ध मे भी कार्यकर होगा । 

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था, यथोचित परिवर्तन के साथ, मॉग 
(0७70७70 ) या अभियोजन (8007880४07) पर लिये जानें वाले अभियोग 
के सबंध में किये गये अभियोजन या माँग या उसके प्रत्याहरण (ज्ा0॥0'8फए9/ ) 
के सम्बन्ध में लागू होंगी । 

अनु० 239--कोई व्यक्ति, जिसे यह विश्वास हो कि कोई अपराध किया 
गया है, अभियोजन कर सकता हूं । 

जब कोई सरकारी या लोक-कर्मंचारी अपने कार्यो के सम्पादन में यह विश्वास 
करे कि कोई अपराध किया गया हुँ तो उसे अभियोजन अवश्य करना होगा । 

अनु० 240--परिवाद प्रतिपत्री (70:८५) द्वारा किया जा सकता है। यही 
नियम परिवाद के प्रत्याहरण (ज्ा0079ए&)) के सम्बन्ध में भी लागू होगा । 

अनु० 24---परिवाद या अभियोजन लिखित या मौखिक रूप मे किसी 
लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी के यहाँ किया जायगा । 
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किसी मौखिक परिवाद या अभियोजन के ले लेने पर लोक-समाहर्ता या 
न्यायिक पुलिस अधिकारी एक नयाचार (/0/00000)) तैयार करेगा । 

अलनु० 242--किसी परिवाद या अभियोजन के ले छेने पर न्यायिक पुलिस 
अधिकारी प्रछेख (6007776708) एवं उससे सबद्ध साक्ष्य का अश लोक- 
समाहर्ता को तुरन्त अग्रेषित (07फए870 ) करेगा । 

अनु० 243--पिछले दो अनुच्छेदो की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवतंन के 
साथ, परिवाद या अभियोजन के प्रत्याहरण (क्ा४0078एछ७।) के सम्बन्ध में 
भी छागू होगी । 

अनु० 244---दण्ड-सहिता (7९०7७! (४006) के अनुच्छेद 232 परिच्छेद 
2 की व्यवस्थाओ के अनुसार किसी विदेशी शक्ति (607०87 ७90००) के 
प्रतिनिधि द्वारा किया जाने वाला परिवाद या उसका प्रत्याहरण (ज्ाा॥॥- 
07898) ), इस विधि (]9एछ) के अनुच्छेद 27 तथा पिछले अनुच्छेद की 
व्यवस्थाओं के विचार किये बिना, परराष्ट्र मत्री के यहाँ किया जा सकता है। 
यही नियम दण्ड-सहिता (6०७) (०006) के अनुच्छेद 230 या 234 में 
उल्लिखित जापान को भेजे गए किसी विदेशी मिशन (7778807 ) के विरुद्ध 
अपराध के लिये उक्त मिशन द्वारा किये जाने वाले परिवाद या उसके प्रत्या- 
हरण (ए77067:899/ ) के सम्बन्ध में लागू-होगा । 

अनु० 245--अनुच्छेद 244 एवं 242 को व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन 
के साथ, आत्म-प्रत्याख्यान (867-66७7प्रा0&707) के सम्बन्ध में लागू होगी । 

अनु० 246--इस विधि में अन्यथा विहित दशा को छोडकर, जब किसी 
न्यायिक पुलिस अधिकारी ने किसी अपराध का अनुसधान किया हो तो वह उस 
अभियोग को, प्रलेख एवं साक्ष्य के अंशो के साथ लोक-समाहर्ता के यहाँ भेज 
देगा। तथापि, यह उस अभियोग के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जो छोक- 
समाहर्ता द्वारा विशेष रूप से नामोहिष्ट किया गया हो । 


अध्याय < 
लोक-काय्यवाही 
(?प070॥0 ७7०7 ) 


अनु० 247--लोक-कार्यवाही छोकसमाहर्ता द्वारा सस्थित की जायगी । 
अनु० 248--यदि अपराधी के चरित्र, आयु एवं स्थिति, अपराध की 
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गुरुता, परिस्थिति जिनमें अपराध किया गया हो, और अपराध-सम्पादन के बाद 
की दशाओ पर विचार करने के बाद, अभियोजन (-?70860प000) 
अनावश्यक समझा जाय तो लोक-कार्यवाही समाप्त की जा सकती हे । 


अनु० 249---लोक-समाहर्ता द्वारा नामोदिष्ट, अभियुक्त से भिन्न व्यक्तियों 
के विरुद्ध छोक-कार्यवाही कार्यकर नही होगी । 


अनु० 250--भोगाधिकार (/?7.8850700707 ) निम्नलिखित अवधियो 
के बीत जाने पर पूरा होगा . 


(4) प्राण-दण्ड पाने योग्य अपराध के लिये, पन्द्रह वर्ष; 


(2) अनिश्चित अवधि वाले कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास 
दण्ड पाने योग्य अपराधों के लिये, दस वर्ष , 


(3) कम से कम दस वर्ष की चरम अवधि (78>77प7 ६७/४१) के 
कठो रश्नम-का रावास या सामान्य कारावास दण्ड पान योग्य अपराधों 
के लिये, सात वर्ष , 


(4) अधिक से अधिक दस वर्ष की चरम अवधि के कठोरश्रम-कारावास 
या सामान्य कारावास दण्ड पाने योग्य अपराधों के लिये, पाँच वर्ष , 

(5) पाँच वर्ष से कम की” चरम अवधि के कठोरश्रम-कारावास या 
सामान्य कारावास के दण्ड या अथ्थंदण्ड पाने योग्य अपराधो के 
लिये, तीन वर्ष ; 


(6) निरोध या छोटे अर्थंदण्ड पाने योग्य अपराधों के लिए, एक वर्ष । 


अनु० 25--जहाँ तक दो या अधिक प्रधान दण्डो ([70०[/क्षा 
00708]068 ) में से एक अथवा दो या अधिक प्रधान दण्डो के एक साथ 
आरोपण (0070प्र००९४४ 777700%70707) द्वारा दण्डनीय अपराधों का सबंध 
है, पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (उनमें से) गृरुतम दण्ड (!0807680 
00709॥09) के सम्बन्ध में लागू होगी । 

अनु० 252--जहाँ दण्ड-सहिता (?७7४७! (४066) के अनुसार दण्ड 
बढ़ाना या कम करना हो तो अनुच्छेद 250 की व्यवस्थाएँ, इस तरह न बढाए 
गए या कम न किए गए दण्ड के सम्बन्ध में ही लागू होगी । 

अनु० 253--भोगाधिकार (.76850०५007) उस समय से आरम्भ हो 
जायगा जबकि आपराधिक कृत्य समाप्त हुआ । 


लोक-कार्यवाही [4] 


दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप में (00]0770ए) किए गए 
अपराध के सम्बन्ध में भोगाधिकार की अवधि, सभी सह-पराधियो (00- 
07070 078) के लिए उसी समय से आरम्भ हो जायगी जबकि अतिम कृत्य 
(774/ 800) समाप्त हुआ । 

अलनु० 254---अभियोग के विरुद्ध छोक-कार्यवाही के सस्थित हो जाने पर 
भोगाधिकार रुक जाएगा और उस समय आरभ हो जावेगा जब क्षेत्राधिकारिक 
अक्षमता ([प7786700079/ 7000777960/९709) अधिसूचित करने वाला या 
लोक-कार्यवाही को खारिज (रद) करने वाला कोई निर्णय अतिम रूप में 
बन्धनकारी (79!]ए 70778) हो गया हो । तथापि, यह उन अभियोगों 
में नही लागू होगा जिनमें लोक-कार्यवाही की सस्थिति (778मपहा07 | 
9ए709॥0 8०709) , अनुच्छेद 274 के परिच्छेद 2 के अनुसार अपनी मान्यता 
(५०!070ए) खो चकी हो । 


सह-अपराधियो (00-0767000०7/8) में से एक के विरुद्ध सस्थित छोक- 
कार्यवाही द्वारा किया ग्रया भोगाधिकार का विराम (0688%707 ) अन्य 
सह-अपराधियो के विरुद्ध भी प्रभावी होगा; तथा रुका हुआ भोगाधिकार 
अभियोग के निर्णय के अन्तत बन्धनकारी (#79/!ए ७7४0672 ) हो जानें पर 
फिर शुरू हो जायगा । 

अनु० 255--उस अवधि में भोगाधिकार चालू नहीं रहेगा जिसमें कि 
अपराधी जापान के बाहर रहे या वह अपने को इस तरह छिपा ले कि उसे 
अभ्यारोपण (776700077676 ) की एक प्रतिज्तामीरकू करना असंभव हो जाय । 

जापान से अपराधी की अनुपस्थिति या उसका छिप जाना, जिससे कि 
उसे अभ्यारोपण (7000077070 ) की प्रति तामीरू करना असभव हो गया 
हो, सिद्ध करने के लिए आवश्यक विषय न्यायालय के नियमों द्वारा विहित 
किए जाएँगे । 

अनु ० 256--लोक-काय वाही की सस्थिति न्यायालय को एक लिखित 
अभ्यारोपण (ज्ञाए7७70 77600077०06) फाइल करने के द्वारा की जायगी । 

लिखित अभ्यारोपण में निम्नाकित विषय रहेंगे :--- 

(!) अभियुक्त (8007860 ) का नाम तथा अन्य विषय, जो अभियृकक्‍त 

को निर्दिष्ट करने में आवश्यक हो; 
(2) आरोपित अपराध के घटक तथ्य; 
(3) आरोप; 
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आरोपित अपराध के घटक तथ्यों का स्पष्ट विवरण निर्दिष्ट गणको 
(000०7४8 ) के रूप में दिया जाएगा जिसमे अपराध के समय, घटना-स्थल 
तथा उसके ढग का, जानकारी के अनुसार, अवश्य वर्णन किया जाएगा । 


आरोपों का वर्णन उन विधियों एवं अध्यादेशो के लागू होने वाले अनुच्छेदो 
की गणना द्वारा किया जाएगा जिनका अभियुक्त ने उल्लंघन किया हो । 
तथापि उक्त अनुच्छेदों की गणना सबंधी गलतियाँ (6770078), छोक-कार्यवाही 
की सस्थिति की मान्यता पर प्रभाव नही डालेगी, यदि उनके द्वारा अभियुक्त 
के प्रतिवाद में कोई सारवान्‌ प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने की आशका न हो । 

अनेक गणको (000768) और लागू होने वारे अनुच्छेद वेकल्पिक 
(&]00777807ए6) या यौगिक (०07]ए०77०7०४) रूप मे उल्लिखित किए 
जा सकते हैं । 

कोई भी साक्ष्य-विषयक लेख या अन्य वस्तु जो न्यायाधीश को पूर्वनिर्णय 
(?70]ए67080707 ) करने में साधक हो सके, लिखित अभ्यारोपण में न तो 
अनुबद्ध की जायगी और न निर्दिष्ट की जायगी । 

अनु० 257--लोक-कार्यवाही प्राथमिक न्‍्यायारूय (780 789708 
से निर्णय दिए जाने से पहले वापस ली जा सकती हू । 


अनु० 258--यदि लोक-समाहर्ता यह समझे कि प्रस्तुत अभियोग उसके 
निजी लोक-समाह॒र्ता-कार्यालय से सबद्ध न्यायाछक्य के अधिकारूदक्षेत्र में नही 
आता तो वह उक्त अभियोग को प्रल्ेखो एव साक्ष्य के अशो के सहित, क्षमता- 
शील न्यायालय से सबद्ध किसी लोक-समाहर्ता-कार्याछलय के लोक-समाहर्ता के 


पास भेज देगा । 


अनु० 259---जब किसी लोक-समाहर्ता ने लोक-कार्यवाही न सस्थित 
करने के लिए कोई कारंवाई किया हो तो वह सदिग्ध के निवेदन करने पर 
उसे उक्त तथ्य की सूचना अविलम्ब देगा । 


अनु० 260---यदि किसी अभियोग के सबंध में जिसमें परिवाद (0070- 
90/0770) , अभियोजन (8००ए७&४07 ) या माँग (6७77&706 ) की गई हो, 
लोककायंवाही संस्थित की गई हो अथवा इसके सस्थित न किए जाने की 
कारंवाई की गई हो तो उक्त तथ्य की सूचना छोक-समाहर्ता द्वारा परिवादी 
(0070707%४79/00) अभियोक्‍ता (90०78९०) या माँग करने वाले व्यक्ति 
को तत्काल दी जाएगी। यही नियम उस दा में भी छागू होगा जहाँ लोक- 
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कारंवाई वापस ले ली गई हो अथवा अभियोग दूसरे छोक-समाहर्ता-कार्यालय के 
लोक-समाहर्ता के यहाँ भेज दिया गया हो । 


अलु० 267--यदि किसी अभियोग के सम्बन्ध में, जिसमें परिवाद, 
अभियोजन या माँग की गई हो, लोक-कार्यवाही सस्थित न करने की कार्रवाई की 
गई हो तो परिवादी, अभियोक्‍ता या मॉग करने वाले व्यक्ति के निवेदन पर 
लोक-समाहर्ता उन्हे उक्त कारंबवाई के कारण की सूचना तत्काल देगा । 


अनु० 262---यदि किसी अभियोग में, जिसके सम्बन्ध में दण्डसहिता 
(?९॥७ (006) के अनुच्छेद 93 से 496 तक के अनुच्छेदों मे उल्लिखित 
अपराधों से संबद्ध अभियोजन या परिवाद किया गया हो, और परिवादी या 
अभियोक्‍ता लोक-समाहर्ता द्वारा लोक-कार्यवाही सस्थित न करने की कार्रवाई 
से असतुष्ट हो तो वह अभियोग को किसी न्यायालय में विचारणार्थ (707 778) 
सौपने के लिए, उस जिला-न्यायारूय में प्रार्थना-पत्र दे सकता हे जिसके क्षेत्रा- 
घधिकार में उक्त लोक-समाहर्ता-कार्याजझय आता हो जिससे सबद्ध वह लोक- 
समाहर्ता हो । 

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित प्रार्थना-पत्र, छोक-कार्यवाही सस्थित न 
करने के लिए कारंवाई करने वाले लोक-समाहर्ता के यहाँ, लिखित प्रार्थना-पतन्र 
के रूप में, अनुच्छेद 260 में उल्लिखित सूचना के प्राप्त करने के सात दिनो के 
अन्दर दिया जाएगा । 


अनु० 263--पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 4 में उल्लिखित प्रार्थतापत्र 
अनुच्छेद 262 की व्यवस्था (7प्रगंए8 ) कार्यान्वित की जाने के पहले वापस 
लिया जा सकता हूं । 


पिछले परिच्छेद में विहित वापसी (क्ा:067&फछ७!) करने वाला व्यक्ति, 
उसी अभियोग के सम्बन्ध में पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद ! में उल्लिखित 
प्राथंनापन्र को फिर से नहीं दे सकता । 


अनु० 264-- अनुच्छेद 262 के परिच्छेद 4 में उल्लिखित प्रार्थनापत्र को 
यदि साधार समझे तो लछोक-समाहर्ता लोक-कार्यवाही संस्थित करेगा । 

अनु० 265---अनुच्छेद 262 के परिच्छेद 4 में उल्लिखित प्रार्थनापत्र पर 
किसी सहयोगी न्यायालय द्वारा विधारण एवं निर्णय किया जायगा । 


न्यायालय यदि आवश्यक समझ तो सहयोगी न्यायारूयः के किसी सदस्य 
को तथ्य के अनुसधान के लिए प्रेरित कर सकता हे या जिला-न्यायालूय या 
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क्षिप्र-त्यायाछल्य के किसी न्यायाधीश को ऐसा करने के लिए अधियाचित कर 
सकता हैं। ऐसी दशा में राजादिष्ट (007777880760 ) न्यायाधीश या 
अधियाचित (764 ४४0760 ) न्यायाधीश को वही प्राधिकार होगा जो 
किसी न्‍्यायारूय के न्यायाधीश या पीठासीन ([076»0778 ) न्यायाधीश को 
होता है । 

अनु ० 266---अनुच्छेद 262 परिच्छेद 4 में उल्लिखित प्रार्थनापत्र पाने, 
पर, न्यायालय निम्नाकित वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्था (7प।72) जारी 
करेगा 


(4) विधि अथवा अध्यादेश द्वारा निश्चित किये गए प्रपत्र (#0777) या 
रूप से प्रतिकूल रूप में दिया गया, या प्रार्थनापत्र देने के अधिकार के समाप्त 
हो जाने के बाद दिया गया, या आधारहीन प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया 
जायगा ; 


(2) यदि प्रार्थनापत्र सुदढ (फ़७-०077060 ) हो तो अभियोग क्षमता- 
शील जिला-त्यायालूय में विचारण के लिये सुपुर्द कर दिया जायगा। 


अनु० 267---जब पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 2 में उल्लिखित व्यवस्था 


(7ए/028) जारी की जा चुकी हो तो अभियोग पर लोक-कार्यवाही सस्थित 
समझी जायगी । 


अनु० 268---जब कोई अभियोग अनुच्छेद 266 प्रभाग 2 की व्यवस्थाओ 
के अनुसार किसी न्यायालय मे सुपुर्द किया गया हो तो वह (न्यायालय) अधि- 
वकक्‍ताओ (80५४0०७॥6७७8) में से किसी एक को नामोद्दिष्ट करेगा जो लोक- 
कार्यवाही का सधारण (8प8/%70 ) करेगा। 

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित नामोह्ष्ट अधिवक्ता, उस अभियोग के निर्णय 
के अतिम रूप से बाध्यकारी (79!|ए 0770772) होने तक लछोक-कार्यवाही 
के सधारण के लिये, लोक-समाहर्ता के कार्य करेगा। तथापि, पिछले परि- 
च्छेद में उल्लिखित अधिवक्ता किसी लोक-समाहर्ता को, लोक-समाहर्ता- 
कार्यालय के सचिवों या न्यायिक पुलिस कर्ंचारी को आपराधिक अनुसधान 
के लिये निदेशित करने की आज्ञा देगा । 


पिछले परिच्छेद के अनुसार छोकसमाहर्ता के कार्य करने वाले अधिवक्ता 
को विधियों एवं अध्यादेशों के अनुसार लोक-सेवा (9प.0॥0 8७"एा००) में 
लगे हुए कर्मचारी के रूप मे समझा जायगा । 
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न्‍्यायारूय, पहले परिच्छेद के अनुसार नामोद्विष्ट अधिवक्ता के नामोहेश 
(0०४27)90700 ) को किसी समय निरस्त कर सकता हूँ यदि वह (न्यायारलूय) 
समझे कि वह अपने कार्य करने में योग्य नही हैं अथवा कोई दूसरी विद्येष 
परिस्थितियाँ हो । 

पहले परिच्छेद के अनुसार नामोहिष्ट अधिवक्ता को मत्रि-परिषद्‌ के 
आदेशो द्वारा निश्चित भत्ते दिये जायेंगे । 

अनु० 269---जब कोई न्यायालय, अनुच्छेद 262 के परिच्छेद । में 
उल्लिखित प्रार्थनापत्र को खारिज करे या प्रार्थनापत्र वापस ले लिया जाय 
तो न्यायालय, एक व्यवस्था (702) के आधार पर प्रार्थनापत्र देने वाले 
व्यव्ति को प्रार्थनापत्र सबंधी कार्यवाही से होने वाले परिव्ययो के पूरे अथवा 
किसी अश के प्रतिकर (007070७78&0707 ) देने को आदेश दे सकता हें! 
उक्त व्यवस्था (772) के विरुद्ध एक आसन्न (77777668॥6) कोकोकु 
अपील की जा सकती हैं । 

अनु ० 270---लोक-कार्यवाही के सस्थित किये जाने के बाद, छोक-समाहर्ता 


उस अभियोग से सबद्ध साक्ष्य के अशो एवं प्रलेखों का निरीक्षण एवं उनकी 
प्रतिक्षपि कर सकता हूं । 


अध्याय 3 


लोक-विचारण (:५४०४० ॥77&/ ) 
अनुभाग !. लोक-विचारण की तेयारी तथा उसकी प्रक्रिया । 
(27692807%867070 607 7प2॥6 वीतछी 800 ?700888 06 ?प0॥06 पता) 


अनु० 277---लोक-कार्यवाही सस्थित की जाने पर, न्यायालय अभियुक्त 
को अभ्यारोपण (779080077067/ ) की एक प्रति अविलम्ब तामील करेगा । 


यदि लछोक-कार्यवाही संस्थित की जाने के दो मास के अन्दर अभ्यारोपण 
की प्रतिल्ोेषि अभियुक्त को तामील न की जा सके तो लोक-कार्यवाही की 
संस्थिति की मान्यता निष्क्रियतया (7607098007ए०।ए) समाप्त हो जायगी । 


अनु० 272--छोक-कायवाही के सस्थित हो जाने पर न्यायालय अभियुक्त 
को अधिसूचित करेगा कि वह (अपने खर्च से) अपना प्रतिवाद-परामर्शदाता 


चुन सकता है, अथवा यदि वह निर्धनता या अन्य कारणो से प्रतिवाद-परामर्श- 
40 | 
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दाता न चुन सके तो वह अपने लिये परामर्शदाता नियक्‍त करने के लिय 
न्यायालय से निवेदन कर सकता है । तथापि, यह तब लागू नही होगा यदि 
अभियुक्त के पास पहले से ही प्रतिवाद-परामशेंदाता हो । 


अनु० 273--पीठासीन न्यायाधीश लछोक-विचारण (|प०॥0 ६ए%७|) 
की तिथि निद्चित करेगा । 


लोक-विचा रण की तिथि पर अभियुक्त को समन किया जायगा । 


लोकसमाहर्ता, प्रतिवाद-परामशंदाता एवं सहायक (&887809700 ) को 
लोक-विचारण की तिथि की सूचना दी जायगी । 

अनु० 274---यदि अभियुक्त को न्यायारूय के उपान्त (76०70०8) 
में मिलने पर न्यायालय द्वारा लोक-विचारण की निश्चित तिथि की सूचना 
दी जाय तो उसे समन का प्रादेश (छा 07 8प7777078) तामीरू किया 
गया समझा जायगा । 


अनु० 275---लछोक-विचारण के लिये निश्चित पहली तिथि तथा अभियुक्त 
को समन के प्रादेश की तामीली में न्‍्यायालय-नियमो द्वारा विहित समुचित 
अवकाश (76980790]6 77॥67"५७) ) रहेगा । 


अनु० 276--न्यायालय पदेन अथवा लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या 
उसके प्रतिवाद-पराम॑शंदाता के निवेदन पर, लछोक-विचारण के लिये नियत 
तिथि को बदल सकता है । 

जैसा कि न्‍्यायालय-नियमो द्वारा विहेत हो, न्यायालय लोक-विचारण 
की नियत तिथि के बदलने के पहले ही लोकसमाहर्ता, अभियुक्त या उसके 
प्रतिवाद-परामशैदाता की राय सुनेगा। तथापि, अविरूम्बिता (प्र/2०70५) 
की स्थिति में यह लागू नही होगा । न्‍ 

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था ([709780) द्वारा विहित दशाओ मे 
न्यायालय लछोकसमाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामशदाता को नई 
तिथि (४6ए 0&06) पर लछोक-विचारण के आरम्भ (00777707000707/) 
के समय आपत्ति करने का अवसर देगा। ; 

अनु० 277--यदि किसी न्यायाकूय ने अपने प्राधिकार (8०४॥०४५) 
के दुस्पयोग के फलस्वरूप 'लोक-विचारण की तिथि बदल दिया हो तो उस 
अभियोग से संबद्ध व्यक्ति, उच्चतम न्‍्यायारूय के नियमों (7768) अथवा 
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अनुदेशों (78777007078 ) के अनुसार, अदालती प्रशासनिक नियत्रण कार्य- 
वाहियो ([परधालं॥। &तवैगांगाई788ए6 ००४70] (700९९०४४६४४) मे 
उपचार का निवेदन कर सकते है । 


अनु० 278-- यदि लोक-विचारण के लिए समन किया गया कोई व्यक्ति 
बीमारी या अन्य कारणों से नियत तिथि पर उपसजात न हो सके तो वह, 
न्यायारूय-नियमों के अनुसार चिकित्सा-प्रमाणपत्र (776008) ८९७४086) 
या अन्य साक्ष्य-सामग्री (७४70७7४78) 7080९779]8) को नन्‍्यायारूय में 
प्रस्तुत करेगा । 


अन्नु० 279---लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शंदाता 
के निवेदन पर या पदेन कोई न्यायालय, अन्य छोक-कार्यालयो या सस्थाओं को, 
चाहे वे साव॑जनिक या व्यक्तिगत हो, लोक-विचारण के लिये आवश्यक विषयों 
का विवरण देने के लिये आदेश दे सकता हैं । 


अनु० 280--लोक-कार्यवाही के संस्थित होने के बाद और छोक-विचारण 
को पहलो तिथि के पहले की निरोध-सबधी कार्रवाइयो का कार्यभार न्यायाधीश 
हारा लिया जायगा । 


जहाँ अनुच्छेद 204 या 205 द्वारा विहत कालछावधियो की समाप्ति के 
पूर्व ही अनुच्छेद 799 या 20 की व्यवस्थाओं के अनुसार बन्दी किये गए 
किसी सदिग्ध या कुख्यात अपराधी (7887:8770 07०7व४/) के विरुद्ध 
लोक-कार्यवाही सस्थित को जा चुकी हो और जिसे निरोध के अधिपन्र द्वारा 
निरोधित किया गया हो, न्यायाघीश अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराधों 
को सूचना अविलम्ब देगा और उस पर उसका विवरण (80%&7९770677) 
सुनेगा और यदि न्यायाघीश निरोध का अधिपत्र जारी न करे तो उसे तुरन्त 
विमुक्त करने का आदेश अवश्य देगा । 


पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित न्यायाधीश को वही अधिकार होगा जो 
किसी न्‍्यायारलूय या पीठासीन न्यायाधीश (976&0678 ४१४०७) को 
कारंबवाइयो के संबध में होता है । 

अनु० 28-.--अनुच्छेद 58 द्वारा विहित किसी उपबन्ध (00767007) 
पर विचार करने और लोकसमाहर्ता, अभियकत या उसके प्रतिवाद-परामशेदाता 
की राय सुनने के बाद, न्यायालय यदि आवश्यक समझे तो लोक-विचारण के 
लिए नियत तिथि से भिन्न किसी तिथि पर साक्षियों की परीक्षा कर सकता हें। 
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अनु० 282--सुनवाई (॥6877708) किसी न्यायाल्य-कक्ष मे लछोक- 
विचारण की तिथि पर की जाएगी । 

न्यायालय न्यायाधीश (या न्यायाधीशों) और न्यायारूयः लिपिको की 
समवेत (888७700]60) उपस्थिति तथा: छोकसमाहर्ता की उपस्थिति में खोला 
जाएगा। 

अनु० 283--यदि अभियुक्त कोई न्यायिक व्यक्ति ([प्रएव00| 96 
807 ) हो तो वह स्देव प्रतिपत्री (7059) द्वारा उपसजात हो सकता है। 


अन० 284---यदि अभ्यारोपित अपराध (0706708 ७797860) का 
दण्ड पाँच हजार येन से अधिक न हो या कोई छोटा अर्थदण्ड हो तो अभियुक्त 
को उपसजात नही होना पडेगा । तथापि, वह प्रतिपत्री (7०5५9) द्वारा 
उपसजात हो सकता है । 

अनु० 285--यदि अम्यारोपित अपराध का दण्ड निरोध (080670707) 
हो तो लोक-विचारण की तिथि पर निर्णय दिए जाते समय अभियुक्त को 
अवश्य उपस्थित रहना पड़ेगा । लोक-विचारण की अन्य किसी भी अवस्था मे, 
जब कि न्यायारूय यह समझे कि उसकी उपस्थिति उसके अधिकारो की सुरक्षा के 
लिए आवश्यक नही है, उसे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकता हे । 


जहाँ अभ्यारोपित अपराध (0767006 ०॥४०४९०प.) का दण्ड अधिक से 
अधिक तीन वर्ष की चरम अवधि का कठोरश्रम-कारावास' या सामान्य कारावास 
हो अथवा पाँच हजार येन से अधिक का अर्थंदण्ड हो, वहाँ अभियुक्त को लोक- 
विचारण की तिथि पर अनुच्छेद 297 मे वर्णित कार्यवाहियों के अवसर पर 
तथा निर्णय दिए जाने के समय अवद्य उपस्थित रहना होगा। लोक-विचारण की 
अन्य अवस्था में, पिछले परिच्छेद का अतिम भाग (788 [0876 ) लागू होगा। 


अनु० 286---पिछले तीन अनुच्छेदो ढ्वारा अन्यथा विहित दशाओ के अति- 
रिक्त, अभियुक्त के उपस्थित न रहने पर लोक-विचारण नही किया जाएगा। 

अलनु० 287--लछोक-विचारण के न्यायारूय में उपस्थित अभियुक्त को 
तब तक किसी तरह के शारीरिक अवरोध में नहीं रखा जाएगा जब 
तक कि वह कोई हिसक प्रयोग या निकल भागने का प्रयत्न नहीं करता । 

तथापि, शारीरिक अवरोध (079४0 7७४४7:७&770) में न रखे जाने 
की स्थिति में भी अभियुक्त पर आरक्षी (27748) रखे जा सकते है । 
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अनु० 288---पीठासीन न्यायाधीश की अनुज्ञा के अतिरिक्त अभियुक्त 
न्यायालय से नही हट सकेगा । 

पोठासीन न्यायाधीश अभियुक्त को न्यायालय में ठहरने एवं व्यवस्था बनाए 
रखने के लिए (६0 एञक्ा3(9770 07067) उचित उपाय कर सकता है । 

अनु० 289--यदि अभ्यारोपित अपराध का दण्ड प्राण-दण्ड, अनिर्धारित 
काल का या तीन वर्ष से अधिक चरम-अवधि का कठोरश्रम-कारावास या 
सामान्य कारावास हो तो लोक-विचारण विना प्रतिवाद-परामशंदाता के नहीं 
किया जाएगा। 

जहाँ प्रतिवाद-परामर्शदाता उपसजात हो या उन अभियोगो में तब तक प्रति- 

वाद परामर्शदाता चुना ही न गया हो जिनमें छोक-विचा रण प्रतिवाद-परामशदाता 
की उपस्थिति के बिना न किया जा सके तो पीठासीन न्यायाधीश पदेन (65- 
0०८०) अभियुक्त के लिये प्रतिवाद-परामशंदाता अवश्य नियुक्त करेगा । 

अनु? 290--यदि अनुच्छेद 37 के किसी प्रभाग (767) के अन्तर्गत 
दकशाओ में से किसी में प्रतिवाद-परामर्शंदाता उपसजात नही होता तो न्यायालय, 
पदेन (6:-०#००) प्रतिवाद-परामर्शदाता निर्धारित कर सकता हे । 


अनु० 297---लछोक-विचारण के आरभ करते समय लोक-समाहर्ता द्वारा 
अभ्यारोपण (7000॥70०7॥ ) जोर से पढा जाएगा । 


अभ्यारोपण पढ़े जाने के बाद, पीठासीन न्यायाधीश अभियुवत को अवश्य 
अधिसूचित करेगा कि वह स्व चुपचाप रह सकता हैँ और किसी भी प्रइन का 
उत्तर देने से इनकार कर सकता है तथा न्‍्यायारलूय-नियमो द्वारा विहित अन्य 
विषयो को भी सूचित करेगा, जो अभियुक्त के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 
आवश्यक हो और अभियुक्त एवं उसके प्रतिवाद-परामशैदाता को अभियोग के 
सम्बन्ध में अपना विवरण देने के अवसर अवश्य देगा। 


अलनु० 292--पिछले अनुच्छेद द्वारा विहित कार्यवाही की समाप्ति के बाद 
साक्ष्य को परीक्षा (65877778007 07 ७ए70४४००७४) आरंभ की जाएगी । 


अनु० 293--साक्ष्य की परीक्षा समाप्त होने पर, लोकसमाहर्ता तथ्य के 
विषय में एव विधि के विनियोग (8]0[07098/707 ० ]%89) के सबन्ध से 
अपनी समति देगा । 

अभियुक्त एवं उसके प्रतिवाद-परासशैदाता भी अपनी समति देगे । 
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अनु० 294---लछोक-विचारण के लिए नियत तिथि पर सुनवाई 
(॥68/77£ ), पीठासीन न्यायाधीश की अध्यक्षता में की जाएगी । 

अनु० 295-.-पीठासीन न्यायाधीश (अभियुक्त को छोडकर साक्षी एवं 
दूसरों के विषय में) पूछे गए किसी भी प्रइन अथवा विचारण से सबद्ध व्यक्तियों 
हारा दिए गए किसी विवरण (80&0677676) को विखण्डित कर सकता है, 
यदि वे अनावश्यक रूप से दुहराएं गए हो, वाद-पद से असबद्ध हो अथवा 
किसी भी तरह ग्राह्म न हों, वही तक जहाँ तक कि यह (विखण्डन) उन 
व्यक्तियों के मुख्य अधिकारों को हानि न पहुँचाए । 


यही नियम उस दश्शा में भी लागू होगा जहाँ विचारण से सबद्ध व्यक्तियों 
द्वारा अभियुक्त से प्रश्न किया जाय । 


॥ 


अनु० 296---लोकसमाहर्ता साक्ष्य को परीक्षा करने के बाद बतलाएगा कि 
वह क्‍या प्रमाणित करने की प्रत्याशा रखता हैं। तथापि, वह अग्मराह्य सामग्री 
पर आधुत अथवा साक्ष्य के रूप में न देने योग्य विषयो पर आधृत कोई ऐसा 
विवरण नही देगा जो न्यायारूय से पक्षपात ([77शंपरव08) कराने में साधक 
हो अथवा कोई प्रतिकूल प्रभाव ([7"श(|ंप०09707) उत्पन्न कराने वाला हो। 


अनु० 297--जहाँ तक साक्ष्य की परीक्षा की प्रक्रिया ([700688) का 
सम्बन्ध है न्‍्यायालय लोकसमाहर्ता और अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्श- 
दाता की समति सुनने के बाद, उसका क्षेत्र, प्रक्रम एवं प्रणाली निर्धारित 
करेगा । 


पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कायवाही को कार्यान्वित करने के लिए 
न्‍्यायाऊूय अपने किसी भी सहयोगी सदस्य को प्रेरित कर सकता है। 

न्यायालय, किसी भी समय जब वह उचित समझे, लोक-समाहर्ता और 
अभियुक्‍त अथवा उसके प्रतिवाद-परामर्शंदाता कीं समति एवं सुझाव सुनने के 
बाद, पहले परिच्छेद के अनुसार पूर्व निर्धारित साक्ष्य की परीक्षा के क्षेत्र, 
प्रक्रम एवं प्रणाली को बदल सकता है । 

अनु० 298--लोकसमाहर्ता, अभियुक्त और उसके प्रतिवाद-परामश्शदाता 
साक्ष्य की परीक्षा के लिए निवेदन कर सकते है । 


न्यायालय, यदि आवश्यक समझे, साक्ष्यों की परीक्षा पदेन (०5-०/१००) 
कर सकता हे । 
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अनु? 299 - किसी साक्षी, विश्ेपज्ञ साक्षी, अर्थनिर्वाचक्त या अनुवादक 
की परीक्षा का निवेदन करने के पहले, लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसका 
प्रतिवाद-परामर्शदाता अपने विरोधी पक्ष (09707०४४ ए७75४) को अग्रिम 
रूप में उस व्यक्ति का नाम एवं पता जानने का अवसर देगा। जब कोई 
लेख्य (00८प्7७7097ए ) या वास्तविक साक्ष्य (7689) 6४76७॥०6) परीक्षा 
के लिए प्रस्तुत किया जाय तो इसके निरीक्षण के लिए विरोधी पक्ष को 
अग्निम रूप में अवश्य अवसर दिया जाएगा । तथापि, यह उस दशा में लागू 
नही होगा यदि विरोधी पक्ष आपत्ति न करे। 


साक्ष्य की परीक्षा की व्यवस्था (॥प्02) पदेन (०5-०07000) जारी 
करने के पहले, न्यायालय लोक-समाहर्ता और अभियुक्त या उसके प्रतिवाद- 
परामर्शदाता की समति अवश्य सुनेगा । 


अनु० 300--लोक-समाहर्ता उन प्रढेखो की परीक्षा का निवेदन अवश्य 
करेगा जिनका साक्ष्य के रूप में प्रयोग, अनुच्छेद 32 परिच्छेद 4, प्रभाग 2 
के अतिम भाग की व्यवस्थाओ के अनुसार हो सकता हैं । 


अनु० 304---जहाँ अभियुक्त का वक्तव्य (808&/677676) , जिसे अनुच्छेद 
322 और अनुच्छेद 324 के परिच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार साक्ष्य-हूप 
में प्रयुक्त किया जा सके, अभ्यारोपित अपराध की स्वीकृति (00968&709 ) 
हो तो उसकी परीक्षा का निवेदन (7८(०४०४४) तब तक नहीं किया जाएगा 
जब तक कि अपराध के घटक तथ्यो को प्रमाणित करने वाले अन्य साक्ष्यो की 
परीक्षा न हो जाय । 


अनु० 302---जहाँ अनुच्छेद 324 से 323 तक या 326 की व्यवस्थाओ के 
अनुसार साक्ष्य-रूप में प्रयक्त किए जाने योग्य प्रलेख अनुसधान के अभिलेखों 
(77ए४68029707 ए620768) के ही अझ हों तो छोक-समाहर्ता उन्हें अन्य 
फाइलो से जहाँ तक हो सके अलग करते हुए उनकी परीक्षा का निवेदन 
करेगा । 

अनु० 303---न्यायालूय, छोक-विचारण की तिथि पर, उन सभी प्रलेखो 
की परीक्षा (जाँच) करेगा जिनमें साक्षियो या अन्य व्यक्तियों की परीक्षा 
(65७7४7798/7४07), अभिग्रहण और तलाशी एवं साक्ष्य के निरीक्षण के 
परिणाम (76४०४) तथा छोक-विचारण की तैयारी के सदर्भ में प्रदेखीय या 
वास्तविक साक्ष्य के रूप में अधिगृहीत सभी वस्तुएँ होगी । 
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अनु० 304---साक्षियों, विशेषज्ञ-साक्षियो, अर्थनिर्वाचकों या अनुवादकों 
की परीक्षा (6:८७7777&7070) सर्वप्रथम किसी पीठासीन न्यायाधीश या 
सह-न्यायाधीश (98800906 ]7426 ) द्वारा की जाएगी । 


लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामशेंदाता पीठासीन 
स्यायाधीदश को अधिसूचित करके पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित परीक्षा समाप्त 
हो जाने के बाद, साक्षियों, विशेषज्ञ-साक्षियो, अ्थनिर्वाचकों या अनृवादकों 
की परीक्षा कर सकते है । उस दशा में, जहाँ कि साक्षियों विशेषज्ञ-साक्षियों, 
अथं॑निर्वाचकों या अनुवादकों की परीक्षा लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके 
प्रतिवाद-परामरदाता के निवेदत पर आरभ की गई हो, वहाँ निवेदन करने 
वाला व्यक्ति ही उनकी परीक्षा करने वाला पहला व्यक्ति होगा । 


न्यायालय, यदि उचित समझे तो लोक-समाहर्ता, अभियकत या उसके 
प्रतिवाद-परामरदाता की समति सुनने के बाद, पिछले दो परिच्छेदो मे 
उल्लिखित परीक्षा का क्रम (076७7) बदल सकता है । 


अनु० 305---लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामशेदाता 
द्वारा किए गए निवेदन पर की जाने वाली लेख्य-साक्ष्यों की परीक्षा के सबध 
में पीठासीन न्यायाधीश निवेदन करने वाले व्यक्ति को उन्हे जोर से पढने के 
लिए प्रेरित करेगा। तथापि, पीठासीन न्यायाधीश उन लेख्य-साक्ष्यो को 
स्वय जोर से पढ सकता हे अथवा सह-न्यायाधीश या न्यायालूय-लिपिक से ऐसा 
करा सकता है । 


उस दशा मे जबकि न्यायारूय लेख्य-साक्ष्यों की परीक्षा पदेन (७&-०0700) 
करे तो पीठासीन न्यायाधीश उन लेख्यो को स्वय जोर से पढ़ेगा या सह- 
न्यायाधीश अथवा नन्‍्यायारलूय-लिपिक से ऐसा कराएगा । 


अनु० 306--लोक-समाह॒र्ता, अभियुक्त या उसके परामशंदाता द्वारा किए 
गए निवेदन पर की जाने वाली वास्तविक साक्ष्यों (769 ९ए7१७7०७४) की 
परीक्षा के संबंध में, पीठासीन न्यायाधीश, निवेदन करने वाले व्यक्ति को उन्हें 
दिखाने के लिए प्रेरित करेगा। तथापि, पीठासीन न्यायाधीश स्वय उन्हें 
दिखा सकता हैँ अथवा किसी सह-न्यायाधीश या न्‍्यायारूय-लिपिक से ऐसा करा 
सकता है । 

उस दक्ञा मे जबकि न्‍्यायारूय वास्तविक साक्ष्यो की परीक्षा, पदेन करे 
तो पीठासीन न्यायाधीश स्वयं उन्हें विचारण (४79!) से सबद्ध व्यक्तियों 
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को दिखाएगा अथवा किसी सह-त्यायाधीश या न्यायारूय-लिपिक से ऐसा 
कराएगा । 


अनु० 307---अन्य वास्तविक साक्ष्यो मे, जिनका सार (पा]0070) 
प्रमाण का काम दे, प्रेखो (600077078) की परीक्षा दोनो ही अनुच्छेद 
305 एवं पिछले अनुच्छेद के अनुसार की जाएगी । 


अनु० 308--न्यायालय, लोक-समाहर्ता एव अभियुक्त अथवा उसके 
प्रतिवाद-परामशेंदाता को साक्ष्य के प्रमाणक मूल्य ([0700090776 ४४४९) 
पर आपत्ति करने के लिए आवश्यक उचित अवसर अवश्य प्रदान करेगा । 


अनु० 309--लोक-समाहर्ता अभियुक्त या उसका प्रतिवाद-परामर्णदाता 
साक्ष्यों की परीक्षा के सम्बन्ध में आपत्तियाँ (00]०९८४४०78४) खडी कर 
सकते है । 

लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामरशदाता, पिछले परिच्छेद 
द्वारा विहित आपत्तियों के अतिरिक्त, पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्यान्वित 


किसी भी कारंवाई पर आपत्ति कर सकते है । 


न्यायालय, पिछले दो परिच्छेदो के अन्तर्गत की गई आपत्तियों पर एक 
व्यवस्था (77772) जारी करेगा । 


अनु० 370--लेख्य-विपयक या वास्तविक साक्ष्य, परीक्षा समाप्त हो जाने 
पर न्यायालय के समक्ष अविलूम्ब प्रस्तुत किए जाएँगे। तथापि, जहाँ तक 
किसी प्रलेख का सबंध हे, न्यायालय की अनुमति से मूल के बदले में उसकी 
प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा सकती हैं । 


अनु० 3--विचारण के क्रम में अभियुक्त सर्देव चुपचाप रह सकता हें 
या किसी प्रइन का उत्तर देने से इनकार कर सकता हूँ । 


जहाँ अभियकत स्वेच्छया अपना वक्तव्य (8/8॥67767/6) दे तो पीठासीन 
न्यायाधीश किसी समय आवश्यक विषयो (77800678) पर प्रइन कर 
सकता है । 

सह-न्यायाधीश (85800896 ८१४०), लछोक-समाहर्ता, प्रतिवाद-परा- 
मशंदाता, सह-प्रतिवादी (00-066०700876 ) या उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता 
भी, पीठासीन न्यायाधीश को अधिसूचित कर, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित 
दशाओ में अभियुक्त से प्रइन कर सकते है । 
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अनु० 342-- लोक-समाहर्ता के निवेदन पर न्यायालय उसे गणक 
(00770) या अभ्यारोपण में उद्धुत दाण्डिक उपबन्धों ([0679/ [070 ए78078) 
को जोडने, वापस लेने या बदलने की अनुमति उस अवस्था तक देगा जहाँ 
तक कि उससे अभ्यारोपित अपराध (0760706 ०0०७7४6०0) की अनन्यता 
(70७7709) में हेर-फेर न हो । 

न्यायालय जहाँ विचारण की प्रगति के अनुसार उचित समझे, किसी लोक- 
समाहर्ता को दाण्डिक उपबन्धो था गणको को जोडने या बदलने का आदेश दे 
सकता है । 

जहाँ दाण्डिक उपबन्ध या गणक जोडे गए, वापस लिए गए या बदले गए 
हो वहाँ न्यायालय अभियुक्त को, जोड़े गए, वापस लिए गए या बदले गए अशो 
की अविलम्ब अधिसूचना देगा । 

जहाँ न्यायालय को यह विश्वास हो कि अभ्यारोपण के दाण्डिक उपबच्धों 
या गणको में जोड या परिवतंन से अभियुक्त के प्रतिवाद पर सारवान प्रतिकूछ 
प्रभाव (87080870779] [0/0]70॥08) पडेगा तो वह अभियुक्त या उसके 
प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर, एक व्यवस्था (7प्रा778) द्वारा, छोक- 
विचारण की प्रक्रिया को उतने समय तक के लिए रोक देगा जितने मे अभियुक्त 
अपने पर्याप्त प्रतिवाद के लिए तैयार हो सके । 


अनु० 33---न्यायाछ्य जब उचित समझे, लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या 
उसके प्रतिवाद-परामर्शंदाता के निवेदन पर या पदेन (65-०#00 ) एक 
व्यवस्था (77778 ) ढवारा, मोखिक कार्यवाहियो को अरूग या सम्मिलित 
कर सकता हे अथवा समाप्त की गई मौखिक कार्यवाहियो को फिर से आरंभ 
कर सकता हैं । 

जहाँ अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हो, न्यायालय 
एक व्यवस्था (7णए8) द्वारा, व्यायाल्य-नियमों के अनुसार मौखिक कार्य- 
वाहियो को पृथक्‌ कर सकता है । 

अनु० 34--यदि अभियुक्त विक्ृतचित्तता की अवस्था (80806 07 
घ्र080ए7वं प्गष0) में हो तो छोक-विचारण की प्रक्रिया, लोक-समाहर्ता 
और परामशैदाता की संमति सुनने के बाद, उक्त अवस्था के सातत्य (0070ं- 
7787706) में, एक व्यवस्था (7778) द्वारा, रोक दी जाएगी। तथापि, 
उस दशा में जब कि निर्दोषिता, विमुक्ति, दण्ड-क्षमा या लोक-कार्यवाही के 
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परिहार (68777889/!) के निर्णय देने के स्पष्ट कारण हो तो ऐसा निर्णय 
अभियुक्त की उपसजाति की बिना प्रतीक्षा किए ही तुरन्त दिया जाएगा। 


यदि अभियुक्त बीमारी के कारण उपसजात होने में असमर्थ हो तो छोक- 
विचारण को प्रक्तिया, लोकसमाहर्ता और प्रतिवाद-परामशंदाता की सम्मति 
सुनने के बाद, एक व्यवस्था (7प्रो778) द्वारा तबतक के लिए रोक दी 
जाएगी जबतक उसका उपसजात होना सभव न हो जाय । तथापि, यह उस 
दशा में छागू नहीं होगा जहाँ अनुच्छेद 284 और 285 के अनसार कोई प्रति- 
पत्री (77059) उपसजात कराया गया हो। 


जहाँ किसी अपराध के घटक तथ्यों की सत्ता या अभाव को प्रमाणित 
करने के लिए अत्यावश्यक कोई साक्षी बीमारी के कारण लोक-विचारण की 
तिथि पर उपसजात न हो सकता हो तो न्यायालय छोक-विचारण की प्रक्रिया 
को तबतक के लिए अवश्य रोक देगा जबतक कि उसका उपसजात होना 
सभव न हो जाय, केवल उस दशा को छोडकर जब कि न्यायालय उसकी 
परीक्षा लोक-विचारण की तिथि से अन्य तिथियो पर करना उचित समझे । 


पिछले तीन परिच्छेदो के अनुसार विचारण रोकने के पहले न्यायालय 
किसी चिकित्सा विशेषज्ञ (7760709) ०50७) की समति सुनेगा । 


अनु० 35---जहाँ लोक-विचारण के आरभ के बाद ही एक (या अनेक ) 
न्यायाधीश बदल दिया (दिए) गया (गए) हो (हो) तो उसकी कार्यवाही 
नवीकृत की जाएगी । तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि 
केवल न्याय-निर्णय (]70877०706) मात्र का उद्घोषित किया जाना ही शेष 


रहा हो । 
अनु ० 36--किसी जिला-त्यायालय के अकेले एक न्यायाधीश द्वारा भी 
प्रचालित कार्यवाहियाँ प्रभाव-शून्य नही होगी चाहे प्रस्तुत अभियोग ऐसा भले 
ही हो जिसे किसी सहयोगी-न्यायाठय (60]6279/8 ००४7४) में ही विचारा 
जाना बंध हो। 
अनुभाग 2. साक्ष्य (४ए746706) 


अनु० ३।7---तथ्यो (£8608) का पता साक्ष्य के आधार पर छगाया 
जाएगा । 
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अनु० 38--साक्ष्य का प्रमाणक मूल्य ( [77000%860776 ४७४७ ) न्याया- 
धीशो के स्वतंत्र विवेक ( 0807.6007 ) पर छोड दिया जाएगा । 


अनु० 849--बाध्यता, यन्त्रणा या धमकी द्वारा अथवा लम्बे बन्दीकरण 
या निरोध के बाद की गई सस्वीकृति ( 007/68»07 ) अथवा जिसके 
स्वेच्छथा न किए जाने का सदेह हो, ऐसी सस्वीकृति को साक्ष्य मे नहीं 
माता जाएगा । 


उस दश्ञा में अभियुक्त को अभिशस्त ( 007970066 ) नही किया जाएगा 
जहाँ उसकी निजी सस्वीकृति ही, चाहे वह खुले न्यायालय मे की गई हो या 
नही, उसके विरुद्ध एक मात्र प्रमाण हो । 

पिछले दो परिच्छेदों में उल्लिखित सस्वीकृति में अभियुक्त की कोई प्री 
स्वीकृति आ सकती हू जो उसे अभ्यारोपित अपराध का दोषी अभिस्वीकृत 
करे । 

अनु? 320--अनुच्छेद 324 से 328 तक के अनुच्छेदो द्वारा अन्यथा 
विहित दशा के अतिरिक्त, न तो किसी व्यक्ति द्वारा लोक-विचारण की तिथि 
पर मौखिक रूप में दिए गए वक्तव्य के बदले किसी प्रलेख का साक्ष्यरूप में 
प्रयोग किया जाएगा और न अन्य व्यक्ति द्वारा छोक-विचारण की तिथि से 
भिन्न अन्य तिथियों पर दिए गए किसी वक्तव्य का मौखिक विवरण ही साक्ष्य 
रूप में प्रयुक्त होगा । 

अजु ० 32]---अभियुक्‍त से भिन्न व्यक्ति ढ्वारा दिया गया लिखित वक्तव्य 
(फ70060 880०70670) या प्रलेख (6007४70670), जिसमें उसका 
वक्तव्य हो और उसी के द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील किया गया हो, केवल 
निम्नाकित प्रभागों में से किसी के अन्तर्गत होने पर ही साक्ष्य रूप में प्रयुक्त 
हो सकेगा . 

() जहाँ तक उस प्रलेख का सबंध है, जिसमें किसी व्यक्ति का न्याया- 
धीदय के समक्ष दिया गया वक्तव्य हो, जहाँ कि वह लोक-विचारण की तैयारी 
या छोक-विचारण की तिथि पर, मृत्यु, मानसिक स्थिति की विक्वृति 
( ४४807४7067688 ), छापता होने ( 7788778 ), या जापान के बाहर रहने 
के कारण उपसजात न हो या प्रमाणित न करे अथवा वह शरीर से इतना असमर्थ 
हो कि प्रमाणित न कर सके या जहाँ वह उल्लिखित तिथि पर उपसजात होकर 
अपने पहले के वक्तव्य से किसी रूप में भिन्न प्रमाण दिया हो, 
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(2) जहाँ तक उस प्रलेख का सबध हैं, जिसमे किसी व्यक्ति का लोक- 
समाहर्ता के समक्ष दिया गया वक्‍तव्य हो, जहाँ वह लोक-विचारण की तैयारी 
या लोक-विचारण की तिथि पर मृत्यु, मानसिक स्थिति की विक्ृति (प्रा780- 
धरा07688 ), छापता होने (7788778 ) , या जापान के बाहर रहने के कारण 
उपसंजात न हो सके या प्रमाणित न कर सके अथवा शरीर से इतना असमर्थ 
हो कि प्रमाणित न कर सके अथवा जहाँ वह उल्लिखित तिथि पर उपसजात 
होकर अपने पहले के वक्तव्य के विरुद्ध या उससे तत्त्वत भिन्न प्रमाण दिया 
हो; तथापि, अतिम दशा में यह केवल वही छागू होगा जहाँ विशेष परि- 
स्थितियाँ हो जिनके कारण न्यायालय को यह पता छूग सके कि पहले के 
वक्तव्य, उल्लिखित तिथि पर पूछताछ (77087:029707 ) के सदर्भ में 
दिए गए प्रमाण से अधिक विश्वसनीय हैं; 


(3) जहाँ तक पिछले दो प्रभागो (77778) में विहित से भिन्न लिखित 
वक्‍तव्यो का सबध है, जहाँ कि वक्तव्य देने वाला व्यक्ति लोक-विचारण की 
तेयारी या लोक-विचारण की तिथि पर मृत्यु, मानसिक स्थिति की विकृति 
(प78077070688) , छापता होने (78.72 ), या जापान के बाहर रहने के 
कारण उपसजात न हो या प्रमाणित न करे या वह शरीर से इतना असमर्थ 
हो कि प्रमाणित न कर सके और उसके पिछले वक्तव्य अभ्यारोपित अपराध 
के आवश्यक प्रमाण हो, तथापि, यह उसी दा में लागू होगा जब कि विद्येष 
परिस्थितियाँ रही हो जिनसे वक्तव्य दिए गए और जो विद्येष प्रत्येयता 
(80०08! ००९९१०7069) उत्पन्न करे। 


कोई लिखित अभिलेख (760076 ), जिसमें अभियुक्त से अन्य किसी 
व्यक्ति द्वारा लोक-विचारण की तैयारी या लोक-विचारण की तिथि पर दिए 
गए वक्तव्य हों अथवा वह लिखित अभिलेख जिसमे न्यायारूय या किसी 
न्‍्यायाघीश द्वारा किए गए निरीक्षण (778780707) के परिणाम (768प्र5) 
का वर्णन हो, पिछले परिच्छेद का बिना विचार किए ही, साक्ष्य-हूप में प्रयुक्त 
किया जा सकता है । 


कोई लिखित अभिलेख जिसमें लोकसमाहर्ता, लोकसमाहर्ता- कार्यालय 
के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा किए गए निरीक्षण के 
परिणाम का वर्णन हो, इस अनुच्छेद के पिछले परिच्छेद का बिना विचार 
किए ही, साक्ष्यरूप में प्रयृकत किया जा सकता है, यदि इसे तेयार करने वाला 
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व्यक्ति लोक-विचारण की तिथि पर साक्षी के रूप में उपसजात हो और जाँच 
किए जाने पर प्रलेख का सत्याकन करे । 


पिछला परिच्छेद, यथोचित परिवर्तन के साथ, उस प्रेख (600प7767) 
के सबन्ध में लागू होगा जिसे किसी विशेषज्ञ साक्षी (65067 एा7688) 
ने तेयार किया हो और जिसमे उसके निष्कर्षो (00007प्र8078) एव प्रक्रिया 
([0"00९४७) का वर्णन हो जिसके अन्तर्गत उसने अपनी समति दी हो । 
अनु० 322--अभियुक्त द्वारा दिया गया कोई लिखित वक्तव्य 
(ए776067 808067767/) या प्रढेख जिसमें उसका वक्तव्य हो और 
उसके द्वारा हस्ताक्षर एवं सील किया गया हो, उसके विरुद्ध साक्ष्य-हूप में 
प्रयुक्त हो सकता हूँ यदि वक्तव्य में अभियुक्त द्वारा की गई उस तथ्य की 
स्वीकृति (8०77788707 ) हो जो उसके हित (77067/680) के विरुद्ध हो 
अथवा यदि वक्तव्य असाधारण परिस्थितियों (प्राप्8प७ आः0प्7780877068) 
में दिया गया हो जिनसे विशेष प्रत्येयता (20००9! ०/९१॥०7॥6ए) पैदा 
हो गई हो । तथापि, जहाँ लिखित वक्तव्य या प्रलेख में अभियुक्त द्वारा 
अपने हित के विरुद्ध तथ्य की स्वीकृति (867778507 ) की गई हो और 
ग्रह सदेह हो कि स्वीकृति स्वेच्छया नही की गई है तो वह, एवं साथ ही साथ 
अनुच्छेद 39 द्वारा विहित दशाओ में, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में 
प्रयुक्त नही किया जायगा, चाहे स्वीकृति (807788700 ) किसी अपराध की 
सस्वीक्ृति (000/68»07 ) भरे न हो । 
कोई लिखित अभिलेख, जिसमें अभियुक्त द्वारा पहले, छोक-विचारण की 
तैयारी या लोक-विचारण की तिथि पर, दिए गए वक्तव्य हो, तभी तक साक्ष्य- 
रूप में प्रयृकत हो सकता हँ जब तक कि वह स्वेच्छया दिया गया प्रतीत हो । 
अनु० 323---पिछले दो अनुच्छेदो मे विहित से भिन्न प्रलेख (000प- 
72678 ) केवल तभी साक्ष्य के रूप में प्रयृकत हो सकते हैँ यदि वे निम्नाकित 
में से कोई हो : 
(4) किसी के कुटुम्ब रजिष्टर (+970707ए 7७६४॥७/) की एक प्रति 
या विछलेख (7700/8779! 6०९०७) की प्रति अथवा उन तथ्यो को 
प्रमाणित करने वाले ऐसे ही अन्य छोक-लेख्य (9५0!0 6007- 
706768) जिन्हे प्रमाणित करने का कतंव्य (0709) या प्राधिकार 
(७7 770ण४ए) किसी छोक-कर्मचारी (जिनमें विदेशी सरकार 
के कर्मेंचारी भी सम्मिलित है ) को हो; 
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(2) कोई लेखा-पुस्तक (8000076 70072), जलूबयात्रा अभिलेख 
(ए०ए०26 08 ) एवं अन्य प्रलेख जो व्यापार की नियमित परिधि 
में तैयार किए गए हो, 
(3) पिछले दो प्रभागों द्वारा विहित से भिन्न प्रझेख जो अपने अन्तर्गत 
तथ्यों के दृढ़ कथन (8886:7078) के प्रति विद्ेप प्रत्येयता 
मे (80९09) ०७/6०॥090॥09 ) प्रदान करने वाली परिस्थितियों 
तैयार किये गए हों । 
अनु० 324--जहाँ तक अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा लोक-विचारण 
की तैयारी की तिथि या उस लोक-विचारण की तिथि पर दिए गए मौखिक 
वक्‍तव्यों का सम्बन्ध है, जिसमें अभियुक्‍त के विचारण के पहले के वक्तव्य 
([076-770! 808&067767/8 ) हो, अनुच्छेद 322 की व्यवस्थाएँ, यथोचित 
परिवर्तन के साथ, लागू होगी । 
जहाँ तक अभियक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा उल्लिखित तिथि पर दिए गए 
मौखिक वकक्‍्तव्यों का सबध हैँ जिनमे अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा दिए गए, 
विचारण के पूर्व के वक्‍तव्य ([07/8-0779) 8(&067067॥8 ) हो, अनुच्छेद 32, 
परिच्छेद 4 प्रभाग 3 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तेन के साथ, लागू होगी । 

अनु० 325-- पिछले चार अनुच्छेदों के अनुसार साक्ष्य-हूप में ग्राह्म 
वक्तव्य या प्रलेख, न्यायालय द्वारा तब तक साक्ष्य-हूप में प्रयुक्त नहीं किया 
जायगा जब तक कि उसे अनुसंधात के बाद यह विश्वास न हो जाय कि 
किसी व्यक्ति के वक्तव्य या प्रलेख मे वणित वक्‍तव्य, जो अन्य व्यक्ति द्वारा 
लोक-विचारण की तेयारी की तिथि या छोक-विचारण की तिथि पर दिये गए 
मौखिक ववतव्य में निहित हो, स्वेच्छया (ए४०/ए76&77|ए ) दिया गया था । 

अन्चु ० 336--अनुच्छेद 32 से 325 तक के अनुच्छेदो के अतिरिक्त भी 
कोई प्रलेख या वक्तव्य केवल तभी साक्ष्य-हूप में प्रयुक्त हो सकता है जब कि 
लोक-समाहर्ता और अभियुक्त उसके लिए सम्मति (0078676) दे और 
न्यायालय उन परिस्थितियो पर विचार करने के बाद जिनमें उक्त प्रलेख या 
वक्तव्य लिया गया था, इसे उचित समझे । 

उन अभियोगो में जहाँ अभियुक्त की अनुपस्थिति (707-#60670 8708) में 

भी साक्ष्यों की परीक्षा (०ह5७॥णा74४09 ० ९शातप०१०७७) कार्यान्वित की 
जा सकती हो और अभियुक्त उपसंजात न हो तो पिछले परिच्छेद में 


60 है जापान का संविधान 


उल्लिखित सम्मति उसने दे दी ऐसा मान लिया जायगा। तथापि, यह उस 
दशा में लागू नही होगा जहाँ उसके बदले में उसका प्रतिपत्री या परामर्शंदाता 
उपसजात हो । 


अनु० 327--लोक-समाहर्ता और अभियुक्त या उसके प्रतिवाद परामर्श- 
दाता के सहमत होने पर किसी प्रलेख के अन्तरविषयो के सम्बन्ध में लिखित 
अनुबन्ध (ज्ञा700670 8777/907078) या किसी प्रमाण का साराश, जो 
यदि साक्षी न्यायालय में उपसजात होने वाला होता तो दिया जाता, मौलिक 
प्रेख (077279] 600प777०7४) की जॉच के बिना ही या लोक-विचारण मे 
साक्षी से बिना पूछताछ किए ही, साक्ष्य-रूप में प्रयृकत किया जा सकता है । 
तथापि, अनुबध के प्रमाणक मूल्य ([7700807ए७ ए७7४७) पर किसी भी 
समय आपत्ति (00]०७०४०४) की जा सकती है । 


अनु० 328--किसी प्रलेख या मौखिक वक्तव्य (078) 808&067767( ) 
को, जिसे अनुच्छेद 324 से 324 तक के अनुच्छेदो द्वारा साक्ष्य-रूप मे प्रयुक्त 
किया जा सके, उस वकक्‍तव्य की प्रत्येयता ( ००७९ा०7ए४ए ) निर्धारण 
करने की प्रणाली (77600) के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता हे जो 
लोक-विचा रण की तैयारी की तिथि या लोक-विचारण की तिथि पर अभियुक्त, 
साक्षी या अन्य व्यक्तियों (जिन्होंने अपने वक्तव्य (8/&067767(8 ) न्यायारूय 
के बाहर दिए हो) द्वारा दिए गए हो । 


अध्याय 3 
लोक-विचारण का विनिश्वय 


(4262 807 70 ?प्र756 गण) 

अलनु० 329---किसी अभियुक्त के विरुद्ध रम्बित (0070772 ) अभियोग 
(0986) की दशा मे, जो न्यायारूय के अधिकार-क्षेत्र (]प78070/707) 
में न आता हो, अक्षमता (770077[0700/७709) की उद्घोषणा एक निर्णय 
(]70877670) द्वारा की जायगी। तथापि, अनुच्छेद 266, प्रभाग 2 के 
अन्तर्गत किसी जिला-न्यायारूय मे विचारण के लिए सौपे गए अभियोग के 
सबंध में न्यायालय अक्षमता की उद्घोषणा नही करेगा । 

अनु० 330---यदि कोई अभियोग, जिसके लिए छोक-कार्यवाही उसके 
विशेष क्षेत्राधिकार में आने के कारण किसी उच्च न्यायालय में सस्थित की गई हो, 
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किसी निम्न न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में आता हो तो पिछले अनुच्छेद की 
व्यवस्थाओ का बिना विचार किए, एक व्यवस्था द्वारा उसे क्षमताशील 
(९०70706:676) नन्‍्यायारूय में अन्तरित कर दिया जायगा । 


अनु० 33।---अभियुकत के प्रार्थना-पत्र देने की दशा के अतिरिक्त, 
न्यायालय प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (६७77760779/ पंपए80670009 ) के सबध 
में अक्षमता की उद्घोषणा नही करेगा । 

अभियुक्त के विरुद्ध रूम्बित अभियोग (0886) के सबंध में साक्ष्य की 
परीक्षा प्रारभ की जाने के बाद किसी भी अक्षमता की अभ्युक्ति (9]6& ० 
700077[08:6709 ) को वरीयता नही दी जायगी । 

अनु० 332--कोई क्षिप्र-त्यायाक््य, एक व्यवस्था द्वारा, किसी अभियोग 
को अधिकार-क्षत्र-सपन्न जिला-ल्यायालय में अन्तरित कर देगा, यदि वह 
अभियोग को जिला-न्यायालूय में विचारित कराना उचित समझे । 


अनु० 333--जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध रूम्बित अभियोग के सबध में 
अपराध का प्रमाण मिलता हो वहाँ अनुच्छेद 334 की दशा को छोड़कर, एक 
निर्णय द्वारा दण्ड की उद्घोषणा की जायगी। 

ऐसे दण्ड के साथ ही साथ निर्णय द्वारा दण्ड-निष्पादन के निलम्बन 
(8प7870008700 ) की उद्घोषणा की जायगी । 


अनु० 334--जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध लढम्बित अभियोग के सबंध 
में दण्ड क्षमा किया जानेवाला हो तो निर्णय द्वारा इस तथ्य की उद्घोषणा 
की जायगी। 

अनु० 335---अभियुकत को अपराधी उद्घोषित करने में, अपराध के 
घटक तथ्यों, साक्ष्य की सूची (7ए७7४07ए), तथा विधियों एवं अध्यादेशों 
की प्रयुक्‍ति (80]070%&707) का निर्देश किया जायगा। 

जहाँ अपराध के सघटन ([077807 07 ०0 0#०7०७७) को बाधित करने 
वाले वैधानिक आधारो (॥629! 8707708) के सबन्ध में कोई आरोप 
लगाया गया हो अथवा उन तथ्यो के सबन्ध में लगाया गया हो जिनके कारण 
दण्ड बढ़ाया (8287%ए9/॥60) या घठाया (050777प760 ) जा सके तो 
उस पर भी विनिश्चय (66०४07) का निर्देश किया जायगा। 


अनु० 336--यदि अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग में किसी अपराध का 


संघटन न हो अथवा यदि अपराध में प्रमाण का अभाव हो तो अभियुक्त को 
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निर्णय (]४५४०77०७८४ ) द्वारा “निर्दोष” (“05 8प7]0:9” ) उद्घोषित किया 
जायगा । 
अनु० 337--विमुक्ति (800४४८७7) की उद्घोषणा निर्णय द्वारा 
निम्नाकित दशाओ मे की जायगी। 
(4) जहाँ कोई अन्तत. बाध्यकारी निर्णय (ग्क्षीएं छाशवांए३ 
]7087067[) पहले ही दिया जा चुका हो , 
(2) जहाँ अपराध-सपादन के बाद ही प्रवर्तित (छागू) किये गए विधि 
या अध्यादेश द्वारा दण्ड परिहत (900]8/60 ) कर दिया गया हो, 
(3) जहाँ कोई सामान्य राजक्षमा (2076797 ७70768077) घोषित 
की गई हो; 
(4) जहाँ कोई भोगाधिकार ( ]07680"770707 ) पूरा किया गया हो । 
अनु ० 338--निम्नाकित दशाओ में निर्णय द्वारा लोक-कार्यवाही निरस्त 
(00877788 ) कर दी जायगी 
(4) जहाँ अभियुक्त पर न्यायालय का अधिकारुज्षेत्र लागू न हो; 
(2) जहाँ कोई लछोक-कार्यवाही, अनुच्छेद 340 के उल्लूघन मे सस्थित 
की गई हो; 
(3) जहाँ उसी अभियोग पर, जिस पर कोई लोक-कार्यवाही की गई थी, 
दूसरी लोक-कार्यवाही उसी न्‍्यायालूय में छाई गई हो, 
(4) जहाँ लोक-का्यवाही सस्थित करने की प्रक्रिया ( [70060 978 ), 
उससे सबद्ध व्यवस्थाओ के विरोध में होने के कारण प्रभावहीन 
( ए0 ) हो । 
अनु० 339--निम्नलिखित दशाओ मे, एक व्यवस्था द्वारा लोक-कार्यवाही 
निरस्त कर दी जायगी 
(4) जहाँ अभ्यारोपण (7700007670 ) के सभी गणक ( 00४४8 ), 
चाहे वे सही क्‍यों न हो, कोई विशेष अपराध का घटन न करें; 
(2) जहाँ यह ( लोक-कार्यवाही ) वापस ले ली गई हो; 
(9) जहाँ अभियुक्त मर गया हो, या न्यायिक व्यक्ति ([प्रा008] 
[०807 ) होने के कारण (अभियुक्त रूप में) न हो; 
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(<) जहाँ अनुच्छेद 0 या 4 की व्यवस्थाओ द्वारा न्यायनिर्णय (80]ए- 
07080700 ) बाधित हो । 


पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित व्यवस्था के विरुद्ध, आसन्‍न कोकोकू अपील 
की जा सकती है । 


अनु० 340--जहाँ वापसी (ज्ञा/॥078ए8।) के फलस्वरूप लकोक- 
कार्यवाही को निरस्त करने वाली व्यवस्था अन्ततः बाध्यकारी (#70ए 
97007708 ) हो जाय, तो उस अपराध के लिये केवल उसी दशा में नई 
लोक-कार्यवाही सस्थित की जा सकती हैँ जब कि यह किसी नवाविष्कृत 
(76ए]ए (800ए०/९) सारबान्‌ साक्ष्य (906779. 6ए 0९४८९ ) पर 
आधृत हो । 


अनु० 344---उस दशा में जब कि कोई अभियुक्त बयान ( 8(8(९- 
7067 ) देने से इनकार करे, बिना अनुमति के न्‍्यायारूय से निवृत्त (86778) 
हो जाय, या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा झान्ति स्थापन के लिये न्यायालय से 
निवृत्त होने के लिये आदेश पावे तो उसका बयान बिना सुने ही निर्णय दिया 
जा सकता है । 


अनु० 342---छोक-विचारण-न्यायावय (9007]6 श॒क्वी ०0०७) में 
निर्णय उद्घोषणा ([07070770677676) अवगत कराया जायगा। 


अनु० 343--कारावास या किसी गुरुतर दण्ड दिये जाने के समय जमानत 
या निरोध-निष्पादन का निरूम्बन ( 5780078707 ) प्रभावहीन हो जायगा। 
ऐसी दगा में, अनुच्छेद 98 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तत के साथ, केवल 
तभी लागू होगी जब कि जमानत या निरोध-निष्पादन के निलम्बन की कोई 
नई व्यवस्था न जारी को गई हो । 


अनु ० 344---अनुच्छेद 89 की व्यवस्थाएँ कारावास या गुरुतर दण्ड दिये 
जाने के बाद नही लागू होगी । 


अनु० 345---निर्दोषिता (“॥०४ 2४८४४ए |) विमुक्ति, दण्ड-क्षमा, 
दण्ड-निष्पादन के तनिरूम्बन लोक-कार्यवाही के निरसन, अक्षमता (770077- 
9०:९३९७ ) या अर्थदण्ड या छोटे अर्थदण्ड का निर्णय' दिये जाने के समय 
निरोध का अधिपन्र (छका'876 0 66॥४७०४४07 ) प्रभावहीन हो जायगा। 
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अनु० 346--यदि अभिगृहीत (8७४60 ) वस्तुओ के सबंध में राज्य- 
सात्करण (02077.809/707) की उद्घोषणा न की गई हो तो अभिग्रहण 
(8९५76) से उक्त वस्तुओ की छूट की उद्घोषणा की गईं समझी जायगी । 

अनु० 347--यदि अभिग्रहण के अन्तर्गत रखे गए अन्यायाजित (॥- 
8000670 ) मालो के सबंध में, अपक्ृत-पक्ष (70]प7/७० (8709) को पुनः 
लोटा देने के स्पष्ट हेतु (0697" ॥688070) हो तो उक्त मालो को अपकृत- 
पक्ष को प्रत्यावतित करने (76800780707 ) का एक उद्घोषण किया जायगा। 


वह अभियोग भी जिसमें अपकृत-पक्ष, अन्यायाजित माल के विचार के लिये 
ली गई किसी वस्तु को पुनः लौटाने की माँग करे, पिछले परिच्छेद द्वारा ही 
नियन्त्रित होगा । 

जहाँ अनन्तिम रूप से प्रत्यावतित ( ए70शां&079ए 76७8४707०0 ) 
मालों के सबध मे, कोई विरोधी उद्घोषण न किया गया हो, वहाँ प्रत्यावत॑न 
का उद्घोषण किया गया समझा जायगा । 

पिछले तीन परिच्छेदों के अतिरिक्त, कोई भी बद्धहित (77॥97/68॥66 ) 
व्यक्ति दीवानी प्रक्रिया ( हश्य [70060 ४७७ ) के अनुसार अपने अधिकारों 
का दुृढ़-प्रतिपादन ( 8886"707 ) कर सकता है । 

अनु० 348---यदि कोई न्यायालय अभियुक्त पर अथंदण्ड, छोटे अर्थदण्ड 
या अतिरिक्त वसूली ( 8007070709] ०८0]]20007 ) का उद्घोषण करे तो' 
न्यायालय वस्तुत. या पदेन छोकसमाहर्ता के निवेदन पर, उक्त उद्घोषित 
घनराशि की अनन्तिम अदायगी ([970एा8078] (09ए7॥676 ) का आदेश 
दे सकता है, यदि वह समझे कि निष्पादन के विरूम्बित होने की दशा में जब 
तक निर्णय अन्तत बाध्यकारी न हो जाय तब तक निर्णय को निष्पादित करना 
असभव या अत्यन्त कठिन होगा । 

अनन्तिम अदायगी के विनिस्चय (0७०४०॥ ) का उद्घोषण न्यायाधीश 
द्वारा दण्ड के उद्घोषण के साथ ही साथ किया जायगा । 

अनन्तिम अदायगी के आदेश करने वाले विनिदचय को अधिलम्ब निष्पादित 
किया जा सकता हूँ । 

अनु० 349---उस दशा में, जब कि दण्ड-निष्पादन को निरूम्बित करते 


वाला उद्घोषण विखण्डित किया जाने वारा (50 76 7०४००१७० ) हो, 
लोकसमाहर्ता जिला-न्यायालय, परिवार-त्यायालूय या क्षिप्र-न्यायाठल्य से, 
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जिसके अधिकार-क्षेत्र में सिद्धदोष व्यक्ति ( 6000ए7666त 067807 ) रहता 
हो या रह चुका हो, उक्त विखण्डन (7650 88707 ) की मॉँग करेगा । 

जव पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित माँग की जा चुकी हो, न्यायालय 
अभियुक्त या उसके प्रतिपन्नी (70:57 ) की सम्मति सुनने के बाद एक 
व्यवस्था जारी करेगा। उक्त व्यवस्था के विरुद्ध आसन्‍्न कोकोकु अपील की 
जा सकती है। 


अनु० 350--उस दशा मे, जब कि दण्ड-संहिता ( 2७०७) 00०0७ ) के 
अनुच्छेद 52 के अनुसार किसी दण्ड का निर्धारण किया जाने वाला हो तो 
लोक-समाहर्ता उस न्यायालय से दण्ड निर्धारित करने की मॉग करेगा जिसने 
उस अभियोग पर दण्ड निर्धारित करने का अन्तिम निर्णय दिया हो। इस 
दशा मे, पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के 
साथ लागू होगी । 


तीसरा खण्ड-अपील 
अध्याय 4 
सामान्य उपबन्ध 


((67678 ॥?0श90॥8) 


अनु० 35--अपील (जोसो ) किसी लोकसमाहर्ता या अभियुक्त द्वारा की 
जा सकती हे । 

जब अनुच्छद 266 के प्रभाग 2 के अनुसार किसी न्यायालय में विचारण के 
लिये सौपा गया कोई अभियोग दूसरे अभियोग के साथ सामूहिक रूप में 
विचारित किया गया हो और निर्णय दिया गया हो तो अनुच्छेद 268 के परिच्छेद 
2 के अनुसार छोकसमाहर्ता के कार्यो को करने वाला अधिवक्ता (६0४00६६७ ) 
एवं दूसरे अभियोग में लगा हुआ लोक-समाहर्ता क्रमश. स्वतत्र रूप में उक्त 
निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते है । 

अनु० 352--अभियुकत या लोकसमाहर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, 
जिसके विरुद्ध कोई व्यवस्था (70)॥7)8) जारी की गई हो, कोकोकु अपील की 
जा सकती हू । 

अनु० 353--अभियक्त का बंध प्रतिनिधि ()0४8/ 70076867/&076 ) 
या पालक (00४79॥07') अभियुक्त की ओर से अपीढ कर सकता है । 

अनु० 354--जहाँ निरोध का कारण निर्देशित किया गया हो, निर्देशन 
(70008707) का निवेदन करने वाला व्यक्ति भी, अभियकत की ओर से 
निरोध (6०६४७४४०४) के विरुद्ध अपील कर सकता है। यही नियम अपील 
को निरस्त करने वाली व्यवस्था के सबंध में भी ढाग होगा । 

अनु० 355--मूरू न्यायालय ( 0॥9/ 78706 ) का प्रतिपत्री 
(70757) या परामर्शदाता अभियुक्त की ओर पे अपीछ कर सकता है । 


अनु० 356---पिछले ती# अनुच्छेदों में उह्ल्ित अपील अभियुक्त के 
स्पष्टतः व्यक्त किए गए आश॥# (7607॥0॥) के विश्द्ध नही ली जायगी । 
अनु० 357--निर्णय के॥किसी अदा के विरुद्ध भपीठ की जा सकती है। 
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वह अपील जो निर्णय के किसी अश मात्र तक ही सीमित न हो, पूरे निर्णय पर 
की गईं समझी जायगी । 

अलनु० 358---अपील करने की अवधि निर्णय विज्ञापित करने के दिन से 
आरम्भ हो जायगी । 


अनु० 359---लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या अनुच्छेद 352 में उल्लिखित 
व्यक्ति अपील वापस ले सकते है । 


अनु० 360--अनुच्छेद 353 या 354 में उल्लिखित व्यक्ति अभियुक्त की 
सम्मति (007867/) से अपील वापस ले सकते है । 


अनु० 36--वह व्यक्ति, जिसने कोई अपील वापस ले ली हो, उसी 
अभियोग के सम्बन्ध में दूसरी अपील नहीं कर सकता। यही उस अभियुकत 
के सबध में लागू होगा जिसने अपील को वापस लेने की समति (6077867/) 
दी हो। 


अनु० 362--जब अनुच्छेद 35] से 355 तक के अनुच्छेदों के बल पर 
(0ए ए75०8 07) अपील करने का अधिकारी व्यक्ति, ऐसे कारण से जो 
स्वय उस पर या उसके प्रतिनिधि पर आरोपित न किया जा सके, अपील करते 
की अवधि के अदर अपील करने से रोक दिया गया हो तो वह अपील करने के 
अपने अधिकार की पुन प्राप्ति (/०७००0ए७/ए) के लिए मूल न्यायालय 
(078778/। ००7४) में प्रार्थनापत्र दे सकता है । 


अनु० 362---अपील करने के अधिकार की पुन प्राप्ति (/600ए७७ए 
07 7727) की माँग लिखित रूप में उस अवधि के अदर की जायगी, जो 
अपील करने की अवधि के बराबर होगी जिसका और आरभ उस दिन होगा 
जिस दिन अपील रोकने वाला कारण समाप्त हुआ । 

अपीर करने के अधिकार की पुनःप्राप्ति की माँग करने वाला व्यक्ति 
उक्त माँग के साथ ही साथ अपील के लिये एक प्रार्थना-पत्र देगा । 


अनु० 364---अपीरू करने के अधिकार की पुन.प्राप्ति की मॉँग के 
सबंध में की गई व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न कोकोकु अपीक की जा सकती है । 


अनु० 365---जब अपील करने के अधिकार की पुन. प्राप्ति की माँग की 
गई हो तो मूल-न्यायालूय निर्णय के निष्पादन को रोकने वाली कोई व्यवस्था 
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तब तक के लिये जारी कर सकता है जब तक कि पिछले अनुच्छेद में विहित 
व्यवस्था जारी न कर दी जाय । इस दशा में, अभियुक्त के विरुद्ध निरोध 
का अधिपत्र जारी किया जा सकता हें । 


अनु० 366--यदि कारागार में रहते हुए अभियुक्त द्वारा अपील के लिये 
लिखित प्रार्थनापत्र मुख्य काराधिकारी ( (777७ 79807 (0#00०) या उसके 
सहायक के पास, अपील की अवधि के अदर दे दिया जाय तो ऐसी अपील 
विहित अवधि में की गई समझी जायगी । 


यदि अभियक्‍त लिखित प्रार्थना-पत्र स्वय तेयार करने मे असमर्थ हो तो 
मुख्य काराधिकारी या उसका सहायक उसके लिथे प्रार्थना-पत्र लिख देगा 
अथवा अपने अधीन किसी कर्मचारी से ऐसा करा देगा । 


अनु० 367---पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, 
उन अभियोगों में लागू होंगी जहाँ कारागार में रहता हुआ अभियुक्त अपील 
वापस ले या अपील करने के अपने अधिकार की पुन प्राप्ति की मॉग करे । 


अनु? 368--उस दशा में जब कि केवक लोक-समाहर्ता द्वारा सस्थित 
अपील खारिज की या वापस ली गई हो, राज्य (50806) अभियोग के 
तत्कालीन अभियुक्त को उस न्यायालरूय में जिसमें अपील की गई हो अपील के 
कारण किये गए व्ययो (6-5067868) का प्रतिकर (60777070880707) 
देगा । 

अन० 369--प्रतिकर की राशि में केवल यात्रा-व्यय (8५०78 
650०7868 ), देनिक भत्ते, और आवास खर्च (]0687४ ०१७7४०७), 
जिन्हें तत्कालीन अभियकत एवं तत्कालीन प्रतिवाद-परामरदाता (७7 
2७६8०786 (07786) ने लोक-विचारण की तैयारी या लोक विचारण 
की तिथि पर उपसजात होने के लिये दिया हो, और पारिश्रमिक 
(7९0प7०७:७४707 ) रहेगा जिसे अभियुक्त ने परामशदाता को दिया हो, 
तथा जहाँ तक अनुदान (87/8770) की जाने वाली राशि का सबंध हें आप- 
राधिक प्रक्रिया के परिव्ययों (00808 07 ऐलंएरंएक 7?77006607:७) से 
संबद्ध विधि (॥,8ए) के परामशंदाता एवं साक्षी से सबद्ध व्यवस्थाएँ, यथोचित 


परिवर्तन के साथ, क्रमश. तत्कालीन अभियुक्त एवं तत्कालीन परामशंदाता के 
संबंध में लागू होंगी । 
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अनु० 370--प्रतिकर तत्कालीन अभियुक्त या उसके प्रतिपत्री ([97059) 
की प्रार्थना पर, उच्चतम न्यायारूय या उच्च न्यायालय द्वारा जिसने उस 
अभियोग पर अपना अपीलीय क्षेत्राधिकार (00०86 ]पएणडत007) 
प्रयकक्‍ता किया हो, एक व्यवस्था द्वारा स्वीकृत (8/0फ९ ) किया जायगा । 


पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित प्रार्थना (760१४८४४), अपील खारिज करने 
वाले निर्णय के अधिसूचित किये जाने या अपील के वापस लिये जाने के बाद 
दो मास के अदर की जायगी । 


उच्च न्यायालय द्वारा पहले परिच्छेद के बल पर जारी की गई व्यवस्था 
पर अनुच्छेद 428 के परिच्छेद 2 के अनुसार आपत्ति (09]०९०४00) की 
जा सकती है। आसन्न कोकोकु अपील से सबद्ध व्यवस्थाएँ भी, यथोचित 
परिवर्तन के साथ, उल्लिखित आपत्ति के संबध मे लागू होंगी । 


अनु० 374--इस संहिता (006) में अन्यथा विहित दशा को छोडकर, 
न्‍्यायारूय के नियम प्रतिकर सबन्‍्धी प्रार्थना, प्रतिकर की अदायगी एवं प्रतिकर 
से सबद्ध अन्य कार्यवाही को अधिकृत करेगे । 


अध्याय 2 
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(080 /]0769/ ) 
अनु० 372--किसी जिला-त्यायालय, परिवार-त्यायालूय या क्षिप्र-न्या- 
यालरूय द्वारा प्रथम न्यायालय (#78 77859706) में दिए गए निर्णय के 
विरुद्ध कोसो अपील की जा सकती हूं । 
अनु० 373--कोसो अपील के लिए निर्धारित अवधि चौदह दिन होगी । 
अनु० 374--कोसो अपील प्रथम न्यायारय ((0प्र४ ०त गीडा 


778/7970८6 ) में कोसो अपील के लिए लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए 
की जायगी । 


आअनु० 375---जहाँ यह स्पष्ट हो कि कोसो अपील, कोसों अपील करने के 
अधिकार की समाप्ति के बाद की गई हें, प्रथम न्‍्यायारूय उसे एक व्यवस्था 
के आधार पर खारिज कर देगा। ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध आसन्‍्न 
(777776009/6) कोकोकु अपील की जा सकती है । 
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अनु० 370--अपीलकर्ता (9[07०9770) कोसो अपील के हेतुओ का 
विवरण अपीलीय न्यायालय को, न्‍्यायालूय-नियमो द्वारा विहित अवधि के 
अदर, अवश्य प्रस्तुत करेगा । 


जैसा कि न्‍्यायालूय-नियमो या इस संहिता ((००७) में अपेक्षित हो कोसो 
अपील के हेतुओ के विवरण के साथ परामशंदाता या लोकसमाहर्ता का प्रमाण- 
पत्र या प्रकल्पित प्रमाण ([776877707077ए8 [077007) अवश्य सरूग्न किया 
जायगा । 


अनु० 377--जहाँ निम्नाकित में से किसी आधार पर कोसो अपील की 
जाय, परामर्शदाता या लोकसमाहर्ता के प्रमाणपत्र के साथ अपील के हेतुओ 
का विवरण इस आशय से सलग्न किया जायगा कि (यदि अवसर दिया जाय) 
ऐसे आधारो की सत्ता का पर्याप्त प्रमाण दिया जा सकता हैं 


(4) जब कि मूल-त्यायाछय का सघटन विधि द्वारा विहित रूप में न 
किया गया हो; 

(2) जब कि किसी न्यायाधीश ने जिसे कुछ वेधानिक कारणों (6289/ 
7688070) से निर्णय में भाग नहीं छेता चाहिए था किन्तु उसने 
निर्णय देने मे वस्तुत भाग लिया हो; 

(3) जब कि खुले लोक-विचारण से सबद्ध व्यवस्थाओ का उल्लघन किया 
गया हो । 


अनु० 378---जहाँ कोसो अपील निम्नाकित मे से किसी आधार पर की 
जाय, अपील के हेतुओ के विवरण (80&0677670) में, अभिकथित आधार 
(87077 &|6260 ) को प्रत्येय (0००706) बनाने के लिए उन्त विषयो 
का समुचित उद्घरण रहेगा जो विषय उस अभिलेख में आते हो जिसमें पहले 
की कार्यवाही एवं मूल न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य के अन्तविषयों 
(000॥6708) का विवरण हो * 
(4) जब कि न्यायारूय अपने को अवध रूप से (76279 ) 
क्षमताशील ( 00777०067$ ) या अक्षम (7700777907०7४) 
समझ ले; 


(2) जब कि लोक-कार्यवाही अवेध रूप से स्वीकृत या खारिज की 
गई हो; 


कोसो अपील कह 


(3) जब कि अभ्यारोपण (7000670९7॥) में आए हुए किसी गणक 
(००778) के सबंध में निर्णय न दिया गया हो अथवा ऐसे गणक 
के सबध में दिया गया हो जो अभ्यारोपण में न हो, 


(4) जब कि निर्णय सहेतुक न किया गया हो, य। हेतु विरोध में रहे हो । 


अनु० 379--जहाँ कोसों अपील पिछले दो अनुच्छेदो द्वारा विहित से 
भिन्‍न इस आधार पर की जाय कि कार्यवाही में किसी विधि या अध्यादेग 
का उल्लंघन किया गया ह. और यह॒ कि वह उल्लघन निर्णय मे महत्वपूर्ण 
(7906778] ) स्थान रखता हैँ तो अपील के हेतुओ के विवरण में अभिकथित 
आधार को प्रत्येय (००००70०) बनाने के लिए उन विपयो का समुचित 
उद्धरण रहेगा जो उस अभिलेख में आते हों जिसमे को गई कायवाही एवं 
मूल न्यायालय द्वारा लिए गए साक्ष्य के अन्तविषयो (207/6708) का 
वर्णन हो । + 


अनु ० 380--जहाँ कोसो अपील मूल न्यायालय द्वारा विधि या अध्यादेश 
के निर्माण (00080777०000%9), अर्थ-निबंचन (7706"07668&007) या 
प्रयुकति (90]07090707) में की गई भूल ( 7730876 ) के आधार पर 
की जाय और वह भूल निर्णय में महत्वपूर्ण रही हो तो अपील के हेतुओ के 
विवरण में उक्त भूल एवं निर्णय मे उसकी महत्वपूर्णता का विशेष निर्देश किया 
जायगा । 


अनु० 384---जहाँ कोस्लो अपील इस आधार पर की जाय कि दण्ड का 
निर्धारण अनुचित एवं अन्यायपूर्ण ढंग से किया गया है तो अपील के हेतुओ 
के विवरण में, अभिकथित आधार को प्रत्येय॒. बनाने के लिए, उन विषयो का 
समुचित उद्धरण रहेगा जो उस अभिलेख (7९००7९) में आते हो जिसमें 
की गई कार्यवाही एवं मूल न्‍्यायारूय द्वारा लिए गए साक्ष्य के अन्तविषयों 
का वर्णन हो । 


अनु० 382---जहाँ कोसो अपील तथ्यो के अनुसंधान में त्रुटि (७707) 
एवं निर्णय में उसकी स्पष्ट महत्त्वपूर्णता (00श0प5 77&078॥0ए) के 
आधार पर की जाय तो अपील के हेतुओ के विवरण में, अभिकथित आधार को 
प्रत्येय बनाने के लिए, उन विषयो का समुचित उद्धरण रहेगा जो उस अभिलेख 
में आते हों जिसमे की गई कार्यवाही एवं मूल न्‍्यायारूय द्वारा लिए गए साक्ष्य 
के अन्तविषयों का वर्णन हो । 
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अनु० 383---जहाँ कोसो अपील निम्नाकित में से किसी आधार पर की 
तो अपील के हेतुओ के विवरण को, आधार के प्रकल्पित प्रमाण के साथ 
न किया जायगा : 


(4) जब कि कायवाही के पुनविचार (7607०४778 ० ]07006वप7७) 
का समर्थन करने वाला कोई तथ्य मिलता हो (सइश्षिन) ; 


(2) जब कि अवर न्यायालय में निर्णय दिये जाने के ठीक बाद, दण्ड 
का परिहार या परिवर्तन कर दिया गया हो या सामान्य राजक्षमा 
(8०769) 87776809) की घोषणा की गई हो । 


अनु० 384---कोसो अपील अनु० 377 से 383 तक के अनुच्छेदो द्वारा 
त, अपील के आधारो में से किसी एक के दुढकथन (888670४72) द्वारा 
॥ सकती हूं । 


कै 

अनु० 385--जहाँ यह॒स्पष्ट हो कि कोसो अपील का प्रार्थनापत्र विधि 
ध्यादेश द्वारा विहित प्रपत्र ([0770) के अनुसार नही बनाया गया हैं 
ग अपील करने के अधिकार की समाप्ति के बाद दिया गया है तो कोसो 
5 का न्यायालय उसे एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर देगा। 


पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था के विरुद्ध अनुच्छेद 428 परिच्छेद 

अनुसार आपत्ति (00]800709) की जा सकती है; ऐसी दशा मे, 
न कोकोकु अपील की व्यवस्थाएँ भी यथोचित परिवर्तन के साथ छागू 
। 


अनु० 366-- कौसो अपील का न्यायारूय कौसो अपील को एक व्यवस्था 
खारिज (07877788) कर सकता है : 


(4) जब कि कोसो अपील के हेतुओ का विवरण अनुच्छेद 376 परिच्छेद 
4 में विहित अवधि के अन्दर न प्रस्तुत किया जाय; 


(2) जब कि कोसो अपील के हेतुओ का विवरण इस संहिता( 0००७) 
एवं न्यायालय के नियमों द्वारा निश्चित किए गए प्रपत्र (#007॥70) 
के अनुसार न हो, अथवा जब इसके साथ, इस संहिता (0०06) 
अथवा न्यायालय-नियमों हारा विहित आवश्यक प्रकल्पित प्रमाण 
या प्रमाणपत्र (७७/४09/6) न हो । 
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(3) जब कि यह स्पष्ट हो कि कोसो अपील के हेतुओ के विवरण के 
अन्तविषय अनच्छेद 377 से 383 तक के अनुच्छेदो में विहित अपील 
के एक भी आधार ( 87077 07 9.6४) ) के घटकरूप में 
न आते हों। 

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित व्यवस्था के सम्बन्ध मे पिछले अनुच्छेद के 

परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होगी । 
अनु० 387--कोसो अपील के किसी विचारण (६79) ) के लिये अधि- 
वक्‍ता से भिन्‍न कोई व्यक्ति परामर्शदाता (666०786 ०0४86!) नहीं 
नियुक्त किया जायगा । 

अनु० 388 --कोसो अपील के विचारण (॥779]) में अभियुक्त की ओर 
से केवल परामर्शदाता ही बहस (97276) कर सकता हैं । 

अनु० 389---सुतवाई की तिथि पर, लोक-समाहर्ता और परामशदाता 

कोसो अपील के हेतुओं के विवरण के आधार पर बहस करेगे । 


अनु? 390---कछोसो अपील के विचारण मे, छोक-विचारण की तिथि पर 
अभियुक्त को उपसजात होना आवश्यक नही । तथापि, पॉच हजार येन तक 
के अर्थदण्ड या छोटे अर्थदण्ड द्वारा दण्डनीय अपराध के अभियोग में, कोसों 
अपील का न्यायालय छोक-विचारण की तिथि पर अभियुक्त को उपसजात 
होने के लिए आदेश दे सकता है, यदि वह अभियुक्त के अधिकारो की सुरक्षा 
के लिये ऐसा करना आवश्यक समझे । 


अनु० 39---यदि कोई प्रतिवाद-परामशेंदाता उपसजात न हो अथवा 
कोई परामर्शदाता नियुक्त न॒ किया गया हो तो लोक-समाहर्ता का वक्तव्य 
(8697677676) सुनने के बाद निर्णय दिया जा सकता है, केवल उस दशा 
को छोडकर, जिसमें परामशंदाता इस संहिता (( 086) के अनुसार अपेक्षित 
हो या व्यवस्था द्वारा सौपा गया हो । 


अनु? 392--कोसो अपील का न्‍्यायारूय अपील के हेतुओ के विवरण में 
आए हुए सभी विषयों का अनुसघान करेगा । 

कोसो अपील का न्यायारूय अनच्छेद 377 से 383 तक के अनुच्छेदों में 
विहित किन्‍्ही विषयों का पदेन (०७८5-०#००) अनुसंघान कर सकता है चाहे 
वे अपील के हेतुओं के विवरण में भले ही न आए हो । 
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अनु० 393--पिछले अनुच्छेद मे उल्लिखित अनुसधान (॥788#8&007) 
के लिए आवश्यकता समझने पर कोसो अपील का नन्‍्यायारूय लछोक-समाहर्ता, 
अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर या पदेन तथ्यों की 
जॉच कर सकता है। तथापि, उन साक्ष्यों के सबध मे जिनके विषय मे यह 
प्रदर्शित करने वाला प्रकल्पित प्रमाण ([0768प777४76 77007) प्रस्तुत 
किया जाय कि प्रथम न्यायालय में मौखिक कार्यवाहियो के पर्यवसान 
(०070|प्र807 ) के पहले उन्हें जाँच के लिए नहीं दिया जा सका तो न्यायालय 
उक्त साक्ष्यो की जॉच केवल उसी दशा में करेगा जबकि वे दण्ड के अनुचित 
निर्धारण (77]77000' 6९४७४087709 ) अथवा निर्णय के लिए महत्व- 
पूर्ण तथ्य के अनुसधान में की गई त्रुटियों के प्रमाण के लिए आवश्यक हो । 

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित जाँच (65077709/707 ) सहयोगी- 
त्यायालय के किसी सदस्य द्वारा कार्यान्वित कराई जा सकती है, अथवा 
इसे करने के लिए जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय' का 
कोई न्यायाधीश अधियाचित किया जा सकता हे । ऐसी दशा में, राजादिष्ट 
न्यायाधीश या अधियाचित न्यायाधीश के वही अधिकार होगे जो किसी 
न्यायालय या पीठासीन न्‍्याय।धीश के रहते है । 


रुकी 


अनु० 394--कोई साक्ष्य जो प्रथम न्यायालय में साक्ष्य-रूप में स्वीकृत 
या प्रयृक्त किया गया हो, कोसो अपील के न्यायालूय में भी साक्ष्य-हूप में 
प्रयकत किया जा सकता हूं । 


अनु० 395---जब कोसो अपील का कोई प्रार्यता-पत्र विधि या अध्यादेश 
द्वारा विहित प्रपत्र के अनुसार न दिया गया हो या कोश्ली अपील करने के 
अधिकार की समाप्ति के बाद दिया गया हो तो कौसो अपील का न्‍्यायारूय 
निर्णय द्वारा इसे खारिज कर देगा । 


अनु० 396--जहाँ अनुच्छेद 377 से 383 तक के अनुच्छेदो मे विहित 
कोसो अपील के आधारों (270प008) में से कोई न हो तो इसे एक निर्णय 
द्वारा खारिज कर दिया जायगा। 

अलु० 397--जहाँ अनुच्छेद 377 से 383 तक के अनुच्छेदो में विहित 
कोसो अपील के आधारों में से कोई हो तो एक निर्णय द्वारा मूल निर्णय 
(0०78779/ [70277676) खण्डित कर दिया जायगा। 
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अनु० 398--जबकि मूल-निर्णय को इस आधार पर खण्डित करना हो 
कि मूल-न्यायालय (0ए0877&]| 00प्र5) ने अपने को अवध रूप से अक्षम 
(7770077760०75) घोषित किया अथवा लोक-कार्यवाही को अवैध रूप से 
खारिज कर दिया तो वह अभियोग, एक निर्णय द्वारा पुन मूल न्यायालय को 


बापस भेज दिया जायगा । 


अनु० 399--यदि मूल निर्णय को इस आधार पर खण्डित करना हो कि 
न्यायालय ने अवधरूप से अपने को क्षमताशील (00770०:०7(४) समझ 
लिया तो वह अभियोग एक निर्णय के द्वारा, किसी क्षमताशील प्रथम न्‍्यायारूय 
में अन्तरित कर दिया जायगा । तथापि, उस अभियोग पर यदि कोसो अपील 
के न्‍्यायाऊूय की प्रथम न्‍्यायारूय का अधिकार-क्षेत्र प्राप्त हो तो वह उस 
अभियोग पर प्रथम न्यायारूय के रूप में विचार (६79) करेगा। 


अनु० 400--जब कि मूल निर्णय को पिछले दो अनुच्छेदों में उल्लिखित 
आधारों से भिन्न किसी आधार पर खण्डित करना ही तो वह अभियोग या 
तो मूल न्यायालय को पुन वापस कर दिया जायगा या एक निर्णय द्वारा 
मूल न्यायालय कौ ही कोटि के अन्य किसी न्यायालय में अन्तरित कर दिया 
जायगा । तथापि, यदि न्यायालय यह समझे कि वहू, मूल न्यायालय या 
अपील-त्यायालय द्वारा परीक्षित (७-5७४श760) एवं प्रस्तुत अभिलेखो 
(76००768) एवं साक्ष्यो के आधार पर, अविलूम्ब निर्णय दे सकता हैँ तो वह 
उस अभियोग पर निर्णय दे सकता हू । 


अनु० 40---उस दल्या में जब कि मूल निर्णय (070787709] ]00877670) 
को अभियुक्त के लाभ के लिए खण्डित किया जाय तो ऐसे निर्णय को उस 
सहाभियुक्त (०0-80०786९) के लिए भी खण्डित किया जायगा जिसने 


कोसो अपील किया हो, यदि खण्डित करने का आधार (87०प्रएव) उस 
सहाभियुकत के सबंध में भी समान हो । 


अनु० 402-.-उस अभियोग में जिसमें अभियुक्त द्वारा या उसके लाभ के 
लिए कोसी अपील की गई हो तो मूल निर्णय हारा आरोपित दण्ड से गृरुतर 
दण्ड़ को घोषणा नही की जायगी ; 


अनु ० 403-.-उस दशा में जब कि कोई मूल न्यायालय लोक-कार्यवाही 
को खारिज करने वाली किसी व्यवस्था को जारी करने में अवेध रूप से 
असमर्थ रहे तो छोक-कार्यवाही एक व्यवस्था द्वारा खारिज की जायगी | 
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जहाँ तक पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था का सबध हे अनुच्छेद 
385 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवतेन के साथ, लागू होगी । 


अनु० 404---इस संहिता (४०06) में अन्यथा विहित दशा को छोडकर, 
दूसरे खण्ड (300£ .7) में प्रतिपादित लोक-विचारण (9फ०॥0 ४08/) 
से सबद्ध व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तत के साथ, कोसो अपील के विचारण के 
सबध में लागू होगी । 


अध्याय 3 


जोकोकु अपील 
(४०१०४ ]0][0689 ) 


अनु० 405--- जोकोकु अपील प्रथम या द्वितीय न्‍्यायाहऊ॒य (7780 0! 
86007 77808706) में किसी उच्च न्यायारूय द्वारा दिए गए निर्णय के 
विरुद्ध निम्नाकित दशाओ मे की जा सकती है : 


(4) इस आधार पर कि संविधान का उल्लघन हुआ है अथवा संविधान 
के निर्माण, अर्थनिवंचन या विनियोग (प्रयुक्ति) में त्रुटि (67707) 
हुई है; 

(2) इस आधार पर कि उच्च न्यायारूय द्वारा पूर्व स्थापित न्यायिक 
दृष्ठान्तों (]प्रधाट&] 976060७7४8) से असगत कोई निर्णय 
किया गया हैं, 

(3) उन अभियोगों मे, जिनके लिए उच्चतम न्‍्यायारूय का कोई न्याय्रिक 
दृष्टान्त (]प९08! ए7606९०७०४) न हो, इस आधार पर कि 
पूर्ववर्ती उच्चतम न्यायालय (दइ शिन इन) द्वारा अथवा जोकोकु 
अपील न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा अथवा इस 
संहिता (006) के प्रवर्तन (७0/07/067760४) के बाद कोसो 
अपील न्यायालय के रूप में उच्च न्यायारूय द्वारा पूर्व स्थापित 
न्यायिक दुृष्टान्तों ([70708/| [77680606708) से असगत (7ए7- 
0077[097770१6) निर्णय किया गया है । 

'अनु० 406---जोकोकु अपील के न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायारूय, 
तव्यायालय नियमों के अनुसार, किन्‍्हीं भी बसे अभियोगो को, उनके मूलछ- 
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कोई भूल (778/97:6) रह गई हो जो निर्णय में महत्त्वपूर्ण 
(77808079। ) हो । 

(2) जब कि दण्ड नितान्त अन्यायपूर्ण एवं अनुचित रूप से छगाया 
गया हो, 

(3) जब कि तथ्यों के अनुसधान में कोई घोर त्रुटि (87088 ७7707) 
हो जो निर्णय में महत्त्वपूर्ण हो, 

(4) जब कि कार्यवाही के पुतविचार (सइशिन) का समर्थत करने वाला 
कोई हेतु हो ; 

[5) जब कि मूल-निर्णय दिए जाने के बाद, दण्ड का परिहार 
(&00#007 ) या परिवर्तत कर दिया गया हो, या सामान्य राज- 
क्षमा (2070079)/ &77708:9) की घोषणा की गई हो । 


अनु? 42- जब मूल-निर्णय को इस आधार पर खण्डित करना हो कि 
न्‍्यायारूय ने अवध रूप से अपने को क्षमताशील (०070]0०0670) मान लिया 
था तो वह अभियोग एक निर्णय द्वारा, क्षमताशील कोन्नो अपील न्यायारूय या 
क्षमताशील प्रथम न्यायालय में अन्तरित कर दिया जायगा । 


अनु० 43-- जब कि मूल-निर्णय को, पिछले अनुच्छेद मे उल्लिखित 
आधारो से भिन्न आधार पर खण्डित करना हो तो वह अभियोग एक निर्णय 
द्वारा, या तो मूल-त्यायालय (07270%7 00%) या प्रथम-न्‍्यायालय में 
वापस भेज दिया जायगा या इन्ही न्‍्यायारूयों के तुल्य कोटि के किसी अन्य 
न्यायालय में अन्तरित कर दिया जायगा। तथापि, यदि जोकोकु अपील का 
न्यायालय समझे कि वह, मूल-न्यायारूय या प्रथम-न्यायालय द्वारा जाँच किए 
गए एव पूर्व प्रस्तुत साक्ष्यो तथा अभिलेखों के आघार पर, अविलम्ब निर्णय 


दे सकता है तो वह उस अभियोग पर निर्णय दे सकता है । 


अनु० 44 इस संहिता में अन्यथा विहित दशा को छोडकर, पिछले 
अध्याय की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तेन के साथ, जोकोकु न्यायाल्‍रूय के 
विचारण के सबध में छागू होगी । 

अनु० 45--अपने निर्णय के अच्तविषयों (007067(08) में न्रुटि 
पाने पर जोकोकु अपील का न्यायालय लोक-समाहर्ता या अभियुक्त या उसके 
परामशंदाता के निवेदन पर, अन्य निर्णय द्वारा उसका सशोधन कर 
सकता हू । 
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पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन, निर्णय के उद्घोषण के दिन के 
बाद दस दिन के अन्दर किया जायगा । 

जोकोकु अपील का न्यायालय, यदि उचित समझे, इस अनुच्छेद के प्रथम 
परिच्छेद में उल्लिखित व्यक्तियों के निवेदन पर, पिछले परिच्छेद द्वारा 
निर्धारित अवधि को बढा सकता हूं । 


अनु० 46--मौखिक कार्यवाही बिना किये ही सशोधन के लिये निर्णय 
दिया जा सकता हूँ । 
अनु० 47--जोकोकु अपील का न्यायालय, उस दशा मे जब कि वह 


सश्ोधन (277670ं7767॥ ) के लिये निर्णय न दे, एक व्यवस्था द्वारा, निवेदन 
को अविलम्ब अस्वीक्षत कर देगा | 


अनुच्छेद 45 के परिच्छेद । के बल पर सशोधन के निर्णय के विरुद्ध फिर 
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कीई निवेदन प्रस्तुत नहीं किया जायगा । 


अनु० 448 --जोकोकु अपील के न्यायालय का निर्णय, अनु० 485 
में उल्छिखित अवधि की समाप्ति पर, अथवा जहाँ इसी अनुच्छेद के 
परिच्छेद 4 के अनुसार कोई निवेदन किया गया हो उस दशा में सशोधन के 
लिये निर्णत दिये जाने या निवेदन अस्वीकृत करने वालो व्यवस्था के निर्णय 
दिये जाने पर, अन्तत बाध्यकारी हो जायगा । 


अध्याय 4 
कोकोकु अपील 
(60४20 ८7 069!) 

अन० ४9---उन अभियोगो को छोडकर, जिनमे यह विशेषत विहित 
है कि एक आसन्न (777760॥806) कोकोक़ु अपील की जा सकती हें, 
किसी न्यायालय द्वारा जारी की गई व्यवस्था के विरुद्ध, इस संहिता 
(0006) में अन्यथा विहित दशा को छोडकर, कोकोकु अपील की जा 
सकती है । 

अनु० ४20--किसी न्यायालय के अधिकारुज्षेत्र या कार्यवाहियों से सबद्ध, 
निर्णय से पहले की गई व्यवस्था के विरुद्ध, केवल उन अभियोगों को छोड 
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कर, जिनमे यह विशेषतः विहित हे कि आसन्न कोकोकु अपील की जा सकती 
है, कोई कोकोकु अपील नही की जायगी । 

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ निरोध, जमानती निर्मुक्ति, अभिगहीत 
वस्तुओ के अभिग्रहण या प्रत्यावर्तत (768/078/707) संबंधी व्यवस्था 
या विशेषज्ञ साक्ष्य (०००७१ 6ए॥१७7०७०) के लिये आवश्यक परिरोध-सबधी 
व्यवस्था के संबध में लागू नही होगी । 

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाओ के रहते हुए भी, किसी निरोध के विरुद्ध, इस 
आधार पर कि अपराध का सदेह नही है, कोई कोकोकु अपील नही की जायगी। 

अनु० 42!--आसन्न (77776079/06) कोकोकु अपीछ को छोडकर, 
कोकोकु अपील किसी भी समय की जा सकती है तथापि, यह उस दा में 
लागू नहीं होगा जब कि मूल-व्यवस्था को निरसित (097706]60) कराने मे 
कोई वास्तविक लाभ न हो । 

अनु? 422--आसन्न कोकोकु अपील के लिए विहित अवधि तीन दिन 
की होगी । 

अनु० 423--कोकोकु अपील मूल-न्यायालछय (00779 ००४7५) को 
एक लिखित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए की जायगी । 

मूल-न्यायालय, यह जान लेने पर कि कोकोकु अपील सुदृढ़ आधार 
( ए९!-०प्र7660 ) पर है, व्यवस्था की त्रुटि ( ७707 ) को ठीक कर 
देगा। उस दशा में जब कि वह कोकोकु अपील के पूरे या किसी अश को 
निराधार (2707770/688) पावे, लिखित-प्रार्थनापत्र को, उससे सलग्न लिखित 

संमतियों (ए४7४060 ०.४77008) के साथ, कोकोकु अपील के न्यायालय मे, 

. प्रार्थना-पत्र पाने के दिन के बाद तीन दिन के अन्दर, भेज देगा । 

अन० 424---आसन्‍न कोकोकु अपील को छोड़कर, (सामान्य) कोकोकु 
अपील में निर्णय के निष्पादन को निरूम्बित करने का प्रभाव (७०७) 
नहीं होगा । तथापि, मूछ न्यायाऊलूय, एक व्यवस्था द्वारा, निष्पाद्रन 
को तब तक के लिये निलूम्बित कर सकता है जब तक कि कोकोकु अपील 
परन याय-निर्णय न दे दिया जाय । 


कोकोकु अपील का न्यायालय, एक व्यवस्था द्वारा, निर्णय को निल्‍ूम्बित 
कर सकता है । 


कोकोकु अपील 8] 


अनु० 425---आसनन्‍न कोकोकु अपील के लिए विहित अवधि में, एव 
जब कोकोक़ु अपील की जा चुकी हो, निर्णय का निष्पादन निलम्बित कर 
दिया जायगा । 

अनु० 426--कोकोकु अपीरू को नियन्त्रित करने वाली व्यवस्थाओं 
(070४807१8) के प्रतिकूल रूप मे की गई कोकोकु अपील अथवा यदि कोई 
कोकोझु अपील निराधार ( 87007700॥688 ) हो तो वह एक व्यवस्था द्वारा 
खारिज कर दी जायगी । 


यदि कोकोकु अपील सुदुढ आधार पर हो तो मूलव्यवस्था (072शक 
7प्2 ), एक व्यवस्था (77778) द्वारा निरसित कर दी जायगी, और 
आवश्यकतानुसार, फिर से नया निर्णय दिया जायगा । 


अनु० 427--कोकोकु अपील के न्यायारूय के विरुद्ध, फिर कोई कोकोकु 
अपील नहीं की जायगी । 


अनु० 428---किसी उच्च न्यायारूय की व्यवस्था के विरुद्ध कोई कोकोकु 
अपील नही की जायगी । 


उच्च न्यायारूय द्वारा जारी की गई व्यवस्था पर, जिसके विरुद्ध विशेष 
व्यवस्थाओं (8060797 ]070५7787078) द्वारा आसन्‍्न कोकोकु अपील विहित 
हो अथवा जिसके विरुद्ध अनुच्छेद 49 एवं 420 के बल पर कोकोकु 
अपील की जा सके, उच्च न्यायारूय में आपत्ति (00]8०६०7) की जा 
सकती हू । 

कोकोकु अपील से सबद्ध व्यवस्थाएँ यथोचित परिवरतेन के साथ, पिछले 
परिच्छेद मो उल्लिखित आपत्ति के सबध मे छागू होगी । आसन्‍्न 
कोकोकु अपील से सबद्ध व्यवस्थाएँ ( [770ए/8078 ), यथोचित परिवर्तन 
के साथ, उस व्यवस्था (7ए्।78) की आपत्ति के सबध में छागर होगी जिसके 
विरुद्ध आसन्‍्त ( 77777607906 ) कोकोकु अपील विशेष व्यवस्थाओं 


(80०08 970ए78078) द्वारा विहित हो । 


अनु० 429--निम्माकित निर्णयों में से किसी पर असतुष्ट कोई व्यक्ति, 
निर्णय के विखण्डन (76828807) या परिवर्तत (&067७(707) के लिये, 
यदि निर्णय क्षिप्र-न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो जिल्ला-न्यायारलूय मे, जिसके 
अधिकारक्षेत्र में वह अभियोग हो, अथवा यदि उच्चतर न्यायालय के किसी 
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न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो तो उस न्यायारूय में, जिसका वह न्यायाधीश 
हो, निवेदन (/6076४४) कर सकता है .-- 


(4) आपत्ति के प्रस्ताव (7700707) को खारिज करने वाला निर्णय 
(6०४09) ; 


(2) निरोध, जमानती निर्मुक्ति, अभिग्रहण या अभिगृहीत वस्तुओं 
(86260 87/70]68) के प्रत्यावतेन (॥680078700)) से संबद्ध 
निर्णय ; 

(3) विशेषज्ञ साक्ष्य (6>2067 6ए706706) के लिये परिरोध (०00- 
7067067 ) का आदेश करने वाला निर्णय, 

(4) अदाण्डिक अर्थदण्ड (707-0608/ 776) छूगाने वाला या किसी 
साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, अथं॑निर्वाचक या अनुवादक के व्ययों 
(650०0868) के प्रतिकर (0077796708%&0700) का आदेश 
करने वाला निर्णय; 

(5) अदाण्डिक अर्थदण्ड छूगाने वारा, या किसी व्यक्ति के व्ययो के 
प्रतिकर का आदेश करने वाला निर्णय, जिसके शरीर की जाँच 
होने वाली हो; 

अनुच्छेद 420 परि० 3 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले 

परिच्छेद मे विहित निवेदन के सबंध में लागू होंगी । 


पहले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन प्राप्त करने वाला जिला-त्यायालय 
या परिवार-त्यायाछूय किसी सहयोगी-न्यायालय (00027806 60प्राकी 
द्वारा एक व्यवस्था बनवाएगा । 


पछले परिच्छेद के प्रभाग 4 या 5 में उल्लिखित निर्णय के विखण्डन 
(768289070) या परिवर्तन (906७7७४07) के लिये निवेदन उक्त निर्णय 
दिये जाने के दिन के तीन दिन के अन्दर, किया जायगा । 

पिछले परिच्छेद के निवेदन के लिये विहित अवधि में एवं उक्त निवेदन 
किये जाने पर, निर्णय का निष्पादन निलरूम्बित रखा जायगा। 


अनु० 430--प्रत्यकठ यक्ति, जिसे अनुच्छेद 39, परिच्छेद 3 में उल्लिखित 
कारंवाइयो अथवा अभिग्रहण या अभिगृहीत वस्तुओ के प्रत्यावतंन (7'6800- 
870 ) से सबद्ध कारवाइयो पर, जो किसी लोक-समाह॒र्ता या लोकसमाहर्ता- 


कोकोकु अपील 83 


कार्याछय के सचिव द्वारा जारी की गई हो, कोई आपत्ति (00]००८४० ) 
हो, उक्त लोकसमाहर्ता या सचिव के लोकसमाहर्ता-कार्यालय से सबद्ध न्‍्याया- 
लय में, उन कारंवाइयो के विखण्डन (८७7८९८१४४02) या परिवर्तन 
(88० ६४०07: ) के लिये निवेदन कर सकता है । 

प्रत्यक व्यक्ति, जिसे पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित कारंवाइयो पर, जो 
किसी न्यायिक पुलिस-कर्मंचारी द्वारा जारी की गई हो, कोई आपत्ति 
हो, उन कारंवाइयो के विखण्डन या परिवर्तन के लिये, उस जिला-त्यायालय 
या क्षिप्र-न्यायात्य मे निवेदन कर सकता हें, जिसके अधिकारुूनक्षेत्र में वह 
स्थान आता हो जहाँ पर उक्त न्यायिक पुलिस कर्मचारी अपने कार्य 
करता हो । 

प्रशासनिक वादकरण (9607ए80"807ए6 ॥788670। ) से सबद्ध 
विधि एवं अध्यादेश की व्यवस्थाएँ पिछले दो परिच्छेदो में उल्लिखित निवेदन 
के सबध में लागू नही होगी । 


अनु० 434-.-पिछले दो अनुच्छेदो में उल्लिखित निवेदन लिखित रूप में 
किसी क्षमताशील न्यायालय (0070776/678 0007४) में किये जायेँगे। 


अनु ० 432--अनुच्छेद 424, 426 और 427 की व्यवस्थाएँ ([070ए787- 
078), यथोचित परिवर्तन के साथ, उस दशा में लागू होगी जहाँ अनुच्छेद 
429 और 430 में उल्लिखित निवेदन किये गए हो । 

अनु० 433---उस व्यवस्था या आदेश ( 070७ ) के विरुद्ध, जिस पर 
इस संहिता में कोई आपत्ति विहित नही है अनुच्छेद 405 में विहित किसी 
हेतु के रहने के आधार (270०770) पर, उच्चतम न्यायालय में कोकोकु 
अपील की जा सकती हैं ! 

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कोकोकु अपील के लिये विहित अवधि पाँच 
दिन की होगी । 

अलनु० 434---अनुच्छेद 423, 424 और 426 की व्यवस्थाएँ ([70एा४- 
078), यथोचित परिवर्तन के साथ, इस संहिता में अन्यथा विहित दशा को 
छोडकर, पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद ! में उल्लिखित कोकोकु अपील के 
सबंध में लागू होगी । 


चौथा खण्ड 


कार्यवाही का पुनर्विचार 
(०00७0 8 ० 70060 07७) 


अलनु० 435--निम्नाकित दशाओ मे कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन 
उस व्यक्ति के हित के लिए किया जा सकता हे जिसके विरुद्ध “दोषिता” 
(“207४7 का कोई निर्णय अन्ततः बाध्यकारी हो चुका हो 


(4) 


(2 


+काकााणी, 


(3 


"के काका) 


(4) 


(5) 


जब कि लेख्यसाक्ष्य (600प्777७7&/"ए ०५१४०७४००७) या साक्ष्य 
के अंश, जिन पर मूल-निर्णय आधुत था, अन्य अन्तत बाध्यकारी 
निर्णय द्वारा जाली ((07260) या परिवर्तित (9/(०/०0) सिद्ध 
हो चुके हो, 


जब कि कोई मौखिक साक्ष्य (४68777079), विशेष-समति 
(650०४ ००ए४०४ ), अर्थ-निवंचन या अनुवाद, जिस पर कि 
मूल-निर्णय आधुत था, अन्य अन्तत बाध्यकारी निर्णय द्वारा नकली 
(7986) सिद्ध हो चुका हो; 


जब कि किसी दोषी (20779) घोषित व्यक्ति के विरुद्ध किए 
गए मिथ्या अभियोग (9786 800788007) का अपराध 
अन्य अन्तत' बाध्यकारी निर्णय द्वारा प्रमाणित किया जा चुका 
हो; तथापि यह केबल उसी दशा में लागू होगा जहाँ 
“दोषिता” का निर्णय उक्त मिथ्या अभियोग के ही कारण दिया 
गया हो; 

जब कि विनिश्चय (66०४07), जिस' पर कि मूल-निर्णय आधृत 
था, एक अन्तत बाध्यकारी विनिदचय द्वारा परिवर्तित कर दिया 
गया हो; 


जब कि किसी अभियोग मे, जिसमें किसी एकस्व अधिकार ((080०7// 
7276), उपयोगिता-आदशें अधिकार (प४0ए 77000 ए870) 
अभिकल्प अधिकार (66887 77876) , या व्यापार-छाप अधिकार 
(00806-77877 ए्रा8&/70) के अतिलधचन (प्राणिएष78) के 
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आधार पर “दोषिता” का निर्णय दिया जा चुका हो, उक्त 
ह अधिकारों को श्रभावहीन करता हुआ, एकस्व कार्यालय (8६९7४ 
(07806) का कोई विनिस्चय (6०&00) अन्तत बाध्यकारी 
हो चुका हो, अथवा किसी न्यायालय द्वारा ऐसा ही (उक्त 
अधिकारो को प्रभावहीन करने वाला) निर्णय दिया गया हो, 

(6) जब कि ऐसा स्पष्ट साक्ष्य (0७87 6७४7१७४००) नवाविष्कृत 
(776ए7 6780076760) हो कि किसी दोषी घोषित व्यक्ति 
के सबध में “निर्दोषिता” ( “#0-8०ा४४” ) या विमुक्ति 
(8०धुप्रा(&) का निर्णय दिया जाय, अथवा किसी दोषित 
(०0४ 6677760 ) व्यक्ति के सबध में दण्ड-क्षमा (7/67887070) 
का निर्णय दिया जाय अथवा मूल-निर्णय द्वारा प्रतिपादित अपराध 
से हल्का (!2!706") अपराध मान लिया जाय, 

(7) जब कि किसी अन्तत बाध्यकारी निर्णय द्वारा यह प्रमाणित 
हो जाय कि मूल-निर्णय मे भाग लेने वाले न्यायाधीश या 
मूल-निर्णय के आधारभूत लेख्यसाक्ष्यो के निर्माण मे भाग लेने 
वाले न्यायाधीश या मूल-निर्णयं के आधारभूत साक्ष्य-प्रलेखों 

( €शांवेष्ञात्# 60077678 ) या वक्‍तव्यों ( 8876- 
776788) को तेयार करने वाले लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता- 
कार्याक्यय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा, 
कार्यालयीय कार्यो ( णीछकों #एरा०४०४8 ) के सबंध में 
किए गए अपराध रहे है। तथापि, यह केवल वही लागू होगा 
जहाँ, उस दह्या में जब कि उक्त न्यायाधीश, लोक-समाहर्ता, छोक- 
समाहर्ता-कार्याल्य के सचिव अथवा न्यायिक पुलिस कर्मचारी के 
विरुद्ध, मूल-निर्णय दिए जाने के पूर्व ही कोई लोक-कार्यवाही 
([000॥0 8०४४0४) की गई हो, मृल-निर्णय देने वाला न्यायालय 
उक्त तथ्य से अनभिज्ञ रहा हो । 


अनु० 436--निम्नाकित दक्ाओ में किसी अन्ततः बाध्यकारी निर्णय के 
विरुद्ध, जिसके द्वारा कोसों अपील या जोकोकु अपील खारिज की गई हो, 
उस व्यक्ति के हित के लिए जिसके प्रति निर्णय दिया गया हो, कार्यवाही के 
पुनविचार के लिए निवेद किया जा सकता है . 
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(4) यदि पिछले अनुच्छेद के प्रभाग या 2 मे उल्लिखित हेतु (०७7868) 
मिलते हो; 


(2) यदि पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 7 में उल्लिखित हेतु उस 
न्यायाधीश के सबंध में मिलते हो जिसने मूल-निर्णय या मूल- 
निर्णय मे साक्ष्य के रूप में अगीकृत लेख्य-साक्ष्य (60007७7- 
58/'ए €९ए7१७7०७) की तैयारी ( [77९7७7७&४४०00 ) में भाग 
लिया हो । 


किसी अभियोग पर, जिसमे प्रथम न्यायालय मे, अन्तत बाध्यकारी 
निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन किया गया था, 
कार्यवाही के पुनविचार का निर्णय दिए जाने के बाद, कोसो अपील को 
खारिज करने वाले निर्णय के विरुद्ध कायवाही के पुनविचार का निवेदन नही 


किया जायगा । ; 


किसी अभियोग पर, जिसमे प्रथम या द्वितीय न्यायालय में किसी 
अन्तत. बाध्यकारी निर्णय के विरुद्ध, कायंवाही के पुनविचार का निवेदन 
किया गया था, कार्यवाही के पुनविचार का निर्णय दिए जाने के बाद, जोकोकु 
अपील खारिज करने वाले निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन 
नही किया जायगा। 


अनु० 437--जब किसी अभियोग में ऐसा अन्तत' बाध्यकारी निर्णय 
पाना असभव हो जिसमें, पिछले दो अनुच्छेदों के अनुसार, किसी अचन्तत. 
बाध्यकारी निर्णय द्वारा प्रमाणित किए गए किसी अपराध का कोई तथ्य 
(7800) कार्यवाही के पुनविचार का हेतु बनाया जाय तो उक्त तथ्य 
को प्रमाणित करने पर कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन किया जा सकता 
है। तथापि, यह उस अभियोग के सम्बन्ध में नहीं लागू होगा जिसमे 
ऐसा अन्तत. बाध्यकारी निर्णय, साक्ष्य के अभाव (]802 0६ 6५११७४०४) 
के कारण न पाया जा सके । 


अनु० 438- कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन मूल-निर्णय'ः देने वाले 
न्यायालय के अधिकारूक्षेत्र (][0778070007 ) में आएगा । 


अनु ० 439---निम्नाकित व्यक्ति कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन कर 
सकते है . 
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(7) (क्षमताशील न्यायालय से सबद्ध) लोक-समाहर्ता, 

(2) “दोषी” घोषित किया गया व्यक्ति ' 

(3) “दोषी” घोषित किए गए व्यक्ति के वध प्रतिनिधि एवं पालक ; 
(4) “दोषी” घोषित किए गए व्यक्ति के पति या पत्नी (890986), 
वशीय सबधी, भाई या बहन, यदि वह व्यक्ति मर गया हो अथवा 
विक्वत-चित्तता (प780776 777४6) की स्थिति में हो । 


अनुच्छेद 435, प्रभाग 7 या अनुच्छेद 436, परिच्छेद 4, प्रभाग 2 में 
उल्लिखित हेतुओं के बल पर कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन केवल 
लोक-समाहर्ता द्वारा किया जा सकता हैं, यदि वह अपराध “दोषी” 
घोषित व्यक्ति द्वारा उकसाया गया (7798029060 ) हो । 


अनु० 440--जब छोक-समाहर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति कार्यवाही के 
पुनविचार का निवेदन करे तो वह प्रतिवाद-परामशंदाता (66/७०४७ ००78९) 
चुन सकता हूँ । | 

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाओं (970ए/807) के अनुसार प्रतिवाद- 
परामशंदाता का चुनाव तब तक मान्य (ए७/0) रहेगा जब तक कार्यवाही 
के पुनविचार में कोई निर्णय न हो जाय । 


अनु० 44--कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन, दण्ड-निष्पादन 
(656०प्रा।00 ० (60875) के पूरे किए जाने के बाद भी अथवा जहाँ 
दण्ड निष्पादित न किया जाने वाढछा हो, किया जा सकता हूं । 

अनु० 442--कायवाही के पुनविचार का निवेदन दण्ड के निष्पादन 
को नहीं रोकेगा। तथापि, किसी क्षमताशील न्यायारूय से सबद्ध लोक- 
समाहर्ता-कार्याक्य का लछोक-समाह॒र्ता दण्ड के निष्पादन को तब तक के लिए 
रोक सकता हैँ जब तक कि कायवाही के पुनविचार के निवेदन के सबंध 
में कोई निर्णय ((७०2807) न दिया जाय । ४; 

अनु० 443--कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन वापस लिया जा 
सकता हू । 


वह व्यक्ति जिसने कार्यवाही के पुतविचार का निवेदन वापस लिया हो, 
फिर उसी हेतु (89776 ०8786) पर कार्यवाही के पुतविचार का निवेदत 
नही कर सकेगा । 
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अलु० 444---अनुच्छेद 366 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवतंन के साथ, 
कार्यवाही के पुनविचार के निवेदत एवं प्रत्याहरण ( जाता णज़! ) के 
सबध में लागू होगी । 

अनु० 445---कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन प्राप्त कर लेने पर, 
न्यायालय, आवश्यकतानुसार, उस निवेदन के हेतु से सबद्ध तथ्यों का अनुसधान 
चालू करने के लिए, सहंयोगी-न्यायालय के किसी सदस्य को प्रेरित कर 
सकता है, अथवा इसे करने के लिए जिला-त्यायालय, कुटुम्ब-त्यायारूय, या क्षिप्र- 
न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अधियाचित कर सकता ह। ऐसी दशा मे, 
राजादिष्ट त्यायाधीश या अधियाचित न्यायाधीश को वही अधिकार होगा 
जो न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश को होता है । 


अनु० 446--जब कार्यवाही के पुनविचार का कोई निवेदन विधिया 
अध्यादेश के प्रपत्र ((077) के विरुद्ध अथवा निवेदन करने के अधिकार की 
समाप्ति ($6077790707) के बाद किया गया हो तो वह एक व्यवस्था 
के द्वारा खारिज कर दिया जायगा । 


अनु० 447---जब कार्यवाही के पुर्नविचार का निवेदन निराधार (छाप 
०7 8४7०7४708 ) हो तो वह एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर दिया 
जायगा । 


पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था के जारी किये जाने के बाद, किसी 
भी व्यक्ति द्वारा उसी हेतु पर फिर से, कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन 
नहीं किया जा सकेगा । 


अनु० 448--जब कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन सुदृढ आधार 
(ए९!-६०77060) पर हो तो कार्यवाही के पुनविचार को आरभ करने के 
लिये एक व्यवस्था जारी की जायगी । 


जब कार्यवाही के पुनविचार को आरम्भ करने के लिये कोई व्यवस्था 
जारी की जा चुकी हो तो दण्ड का निष्पादन, एक व्यवस्था द्वारा रोका 
जा सकता है । 


अनु० 449 - जब, कोसो अपील खारिज करने वाले अन्ततः बाध्यकारी 
निर्णय के सबंध में तथा उल्लिखित निर्णय द्वारा अन्तत. बाध्यकारी हुए प्रथम 
न्यायालय के किसी निर्णय के सबंध में, कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन 
किये जाने पर प्रथम न्यायालय (0007४ 0 77'86 478॥8708) ने कार्यवाही 
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के पुनविचार में कोई निर्णय दे दिया हो तो कोसो अपील का न्यायालय, 
एक व्यवस्था द्वारा, कार्यवाही के पुनविचार का निवेदत खारिज कर 
देगा । 

जब प्रथम या द्वितीय न्यायारूय के निर्णय के विरुद्ध जोकोकु अपील 
खारिज करने वाले अन्ततः बाध्यकारी निर्णय के सबध से तथा उक्त निर्णय 
द्वारा अन्तत बाध्यकारी हुए, प्रथम या द्वितीय न्यायालय के किसी निर्णय के 
सबंध में, कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन किये जाने पर प्रथम या द्वितीय 
न्यायालय ने कार्यवाही के पुनविचार में कोई निर्णय दे दिया हो तो जोकोकु 
अपीछ का न्‍्यायारूय, एक व्यवस्था द्वारा, कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन 
खारिज कर देगा । 


अन० 450 --अन॒च्छेद 446, 447 परिच्छेद 4, अनुच्छेद 448, परिच्छेद 
4, अथवा अनुच्छेद 449, परिच्छेद 4 मे उल्लखित व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न 
कोकोकु अपील की जा सकती हू । 


अनु० 457---उस अभियोग में, जिसके सबंध में कार्यवाही का पुनरविचार 
आरभ करने के लिए व्यवस्था अन्तत बाध्यकारी हो चुकी हो, न्यायालय, 
अनुच्छेद 449 की दशा को छोडकर, अपनी श्रेणी (87806) के अनुसार, नये 
सिरे से (७7०ए७) विचारण करेगा । 

अनुच्छेद 34 के परिच्छेद !, एवं अनुच्छेद 339, परिच्छेद 3, प्रभाग 

3 के निकाय (70067) की व्यवस्थाएँ ([770५78078), निम्नाकित दक्षाओं 
में, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित विचारण (£779/) के सबंध में छामू 
नही होगी : 

(4) जब कि कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन किसी मृत-व्यक्ति 
(१6०७७४९०९ 9०/807) या विकृत-चित्त (प्रात807796 77770 ) 
व्यक्ति की ओर से किया गया हो, जिसे ठीक होने की कोई आशा 
नहो; 

(2) जब कि “दोषी” घोषित व्यक्ति, कार्यवाही के पुनविचार में 
कोई निर्णय दिये जाने के पूर्व ही मर गया हो या विक्ृत-चित्तता 
की स्थिति में आ गया हो और उसे ठीक होने की आशा न हो । 

पिछले परिच्छेद की दशा में बिना अभियुकत की उपसंजाति (&]098- 

77006) के विचारण किया जा सकता हू। तथापि, उसके प्रतिवाद-परामझ््‌ 
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दाता ( ६७६०॥७७ ००7४४७४९! ) की अनुपस्थिति में विचारण नहीं किया 
जायगा । 

यदि पिछले परिच्छेद कौ दशा से, कार्ययाही के पुनविचार के लिए निवेदन 
करने वाला व्यक्ति प्रतिवाद-परामशैदाता नही चुनतां तो उसके लिये पीठासीन 
न्यायाधीश, पदेन (65-०07070 ), कोई परामर्शदाता निदिष्ट करेगा । 

अनु० 452--कार्यवाही के पुनविचार में, मूल-निर्णय मे घोषित किये गए 
दण्ड से गुरुतर ([68५067 ) दण्ड नही दिया जायगा । 

अनु० 453--यदि कार्यवाही के पुनविचार में “निर्दोष” की घोषणा 
की गई हो तो ऐसे निर्णय को सरकारी राजपत्र ((#09! (४६2०॥४६७) 
एवं समाचार-पत्रो मे प्रकाशित किया जायगा । 


कल पमम्क,.. 2 ा-मवाकर धममछ..स्‍उकमन>पा>अकक, 


पॉचवों खण्ड 


असाधारण अपील 
( ॥007807वै।0&7"ए ै 0068) ) 
अनु० 454--जब, किसी निर्णय के अन्तत बाध्यकारी होने के बाद 
यह ज्ञात हो गया हो कि अभियोग का विचारण ( हक ) या निर्णय 
विधि या अध्यादेश के उल्लंघन (५7080707 ) में हुआ हैँ तो महा-समाहर्ता 
( [2700प्रा'॥00/ 0७767/9 ) उच्चतम न्यायारूय मे असाधारण अपील 
कर सकता हैं । 


अनु० 455--असाधारण अपील करने में, उसके हेतुओ (78७8078 ) के 
विवरण वाला एक लिखित प्रार्थतापत्र उच्चतम न्यायारूय मे प्रस्तुत किया 
जायगा । 

अनु० 456--लोक-समाहर्ता लोक-विचा रण (79॥06 $08) ) की तिथि 
पर लिखित प्रार्थनापत्र के आधार पर बहस करेगा। 


अन॒० 457--असाधारण अपील निराधार होने पर एक नि्ेय द्वारा 
खारिज कर दी जायगी | । 


अनु० 458 --यदि कोई असाधारण अपील सुदृढ आधारो (छा०- 
0प्र70660) पर समझी जाय तो निम्तांकित वर्गों (0७8&0०20768) के 
अनुसार निर्णय दिया जायगा : 


(4) जब कि मूल-निर्णय विधि या अध्यादेश के उल्लंघन (५४१०0॥9/707 ) 
में दिया गया हो तो उल्लघन में आने वाले अश को खणष्डित कर 
दिया जायगा । तथापि, यदि मूल-निर्णय अभियुक्त के लिये अहित- 
कारक (08907ए9777988286078 ) रहा हो तो उसे खण्डित कर 
दिया जायगा और अभियोग पर फिर से ( 806७ ) निर्णय 
दिया जायगा ; 


(2) जब कोई कार्यवाही विधि या अध्यादेश के उल्लंघनमें ही तो 
उल्लंघन में आने वाली कार्यवाही खण्डित कर दी जायगी। 
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अनु० 459-- पिछले अनुच्छेद के प्रभाग के प्रतिबन्ध ([070097870) के 
अन्तर्गत दिए गए निर्णय को छोडकर, असाधारण अपील में निर्णय का प्रभाव 
(०600) अभियकत तक नही बढेगा। 

अजु० 460- न्यायालय केवल उन्हीं विषयों का अनुसधान करेगा जो 
असाधारण अपील के लिखित प्रार्थनापत्र मे उक्त रहेंगे । 


- वाल्य मूछ-न्यायात्य के अधिकारुकषेत्र (]प्रएा800007॥), लोक- 
कार्यवाही की स्वीकृति ( 8000908706 ० $प्शा6 ७०४०७ ) एवं 
अभियोग की प्रक्रिया से सबद्ध तथ्यों की जाँच कर सकता है। इस दशा में 
अनुच्छेद 393, परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवतंन के साथ, 
लागू होगी । 


छठा खण्ड 
चिग्र-प्रक्रिया 


(5प07787"ए 770064४४४) 


छत 


अनु० 46---न्षिप्र-त्यायालछ्य, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी 
मामले मे, लोक-समाहर्ता की माँग पर एक क्षिप्र-आदेश (5प्रशाशाद"ए ०१००) 
द्वारा लोक-विचारण के पूर्व ही पाँच हजार येन तक का अर्थदण्ड या छोटा 
अर्थदण्ड दे सकता है। इस दशा में दण्ड-निष्पादन का निलम्बन, राज्य- 
सात्करण (०0778080707) एवं अन्य सहायक कार॑वाइयाँ (800688070- 
07870श897078) की जा सकती है । 

क्षिप्र-आदेश केवल उसी दशा में दिया जायगा जहाँ लोक-समाहर्ता द्वारा 
की गई क्षिप्र-आदेश की मॉग की अधिसूचना जिस दिन संदिग्ध को दी गई हो 
उस दिन से सात दिन बीत चुके हो और सदिग्ध की ओर से क्षित्र-अ्रक्रिया 
(8777%7ए 0700607/6) पर कोई आपत्ति (00]००४०02) व हो । 


अनु० 462--दक्षिप्र-आदेश की माँग लिखित रूप में कोक-कार्यवाही की 
सस्थिति ([7800प007 ) के साथ ही साथ की जायगी | 

अनु० 463--यदि, उस दशा में जब कि पिछले अनुच्छेद के अन्तर्गत माँग 
(667०७७776 ) की गई हो, ऐसा समझा जाय कि अभियोग क्षिप्रआदेश जारी 
किए जाने योग्य नही है अथवा ऐसा करना उचित नही हैँ तो विचारण सामान्य 
व्यवस्थाओं ([070४7&.078) के अनुसार किया जायगा ! 

अनु० 464---क्षिप्र-आदेश में, अपराध का घटक तथ्य, प्रयुक्त विधि या 
अध्यादेश, दण्ड (]00090ए) एवं की जाने वाली अन्य सहायक कारंवाइयाँ 
एवं यह वक्तव्य (808&0677676) कि नियमित विचारण (768प7 ६779 ) 
के लिए प्रार्थना-पत्र, आदेश की अधिसूचना (770770&007) के दिन से 
सात दिन के अन्दर दिया जा सकता हे, लिखे जायेंगे । 


अनु० 465--वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई क्षित्र-आदेश जारी किया 
गया हो, या छोक-समाहर्ता, उस (क्षिप्र आदेश) की अधिसूचना मिलने के सात 


दिन के अन्दर नियमित विचारण के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है । 
है है < 
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नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र लिखित रूप में क्षिप्र-आदेश जारी करने 
वाले न्यायालय में दिया जायगा । नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र दिए 
जाने पर, न्यायालय इस तथ्य की अधिसूचना तुरन्त लोक-समाहर्ता या उस 
व्यक्ति को देगा जिसके विरुद्ध क्षिप्र-आदेश जारी किया गया हो । 


अनु० 466--नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र प्रथम न्यायारूय (॥78; 
7089706) में कोई निर्णय दिए जाने के पहले, वापस लिया जा सकता है। 

अनु ० 467--अनुच्छेद 353, 355 से 357 एवं 359 से 365 तक की 
व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तेन के साथ, नियमित विचारण (7०४७० ४7780 ) 
के प्रार्थना-पत्र एवं उसके प्रत्याहरण (ए्रांफ्राता/॥ए७/) के सम्बन्ध में लागू 
होगी । 

अनु० 468--यदि नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र विधियों एवं 
अध्यादेशो के प्रपत्रों (/07778) के विरुद्ध दिया गया हो अथवा प्रार्थना-पत्र 
देते के अधिकार की समाप्ति ($७7778#07) के बाद दिया गया हो तो 
वह एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर दिया जायगा । ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध 
आसन्न (7777760908) कोकोकु अपील की जा सकती है । 

यदि नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र विधि-सगत ( (629]) समझा 
जाय तो विचारण सामात्य व्यवस्थाओ के अनुसार चालू किया जायगा । 


पिछले परिच्छेद की दशा में क्षिप्र-आदेश बाध्यकारी (070 678 ) नहीं 
होगा । 

अनु० 469--नियमित विचारण के प्रार्थना-पत्र पर कोई निर्णय दिए जाने 
पर क्षिप्र-आदेश प्रभाव-शन्य हो जायगा । 


अनु ० 470--्षिप्र-आदेश के वे ही प्रभाव (७००४४) होंगे जो नियमित 
विचारण के प्रार्थना-पत्र देने की अवधि के बीत जाने अथवा प्रार्थनापत्र वापस 
लेने पर अंतिम निर्णय (77776700877]6 [प687060/ ) के होते हैं। यही 
उस दशा से भी लागू होगा जहाँ नियमित विचारण के प्रार्थनापत्र को खारिज 
करने वाला विनिश्चय ((००ं800) अठल (779ए०००७)०]७ ) हो चुका हो । 


सातवों खण्ड 
विनिश्चय का निष्पादन 


(5607007 ० 60807) 


अनु० 477--इस संहिता में अन्यथा विहित दशा को छोडकर, किसी 
विनिश्चय ((००४४00) का निष्पादन उसके अन्तत. बाध्यकारी हो जाने पर 
किया जायगा । 

अनु० 472---विनिरचय का निष्पादन उस विनिव्चय देने वाले न्‍्यायारूय 
से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्याछाय के लोक-समाहर्ता द्वारा निदेशित किया 
जायगा । तथापि, यह अनुच्छेद 70, परिच्छेद 4 एवं अनुच्छेद 08, परिच्छेद 
4 में उल्लिखित प्रतिबन्ध ([7707780) की दशा में छागू नहीं होगा और 
न तो ऐसे अभियोगो (28868) के सम्बन्ध मे ही जिनमें इसका निदेशन 
किसी न्यायारूय या न्यायाधीश द्वारा किया जाना आवश्यक हो । 


उस दशा मे, जब कि किसी अपील पर किए गए अथवा अपील की वापसी 
(छा078ए8]) पर किए गए विनिर्चय (68०809) के परिणाम स्वरूप 
किसी अवर न्यायारूय (ए_त07 ०077४) का कोई विनिश्चय निष्पादित 
करना हो तो अपील के न्यायालय से संबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यात्य का छोक- 
समाहर्ता उसके निष्पादन (०56०7707) को निदेशित करेगा। तथापि, 
यदि अभियोग के अभिलेख (780078) अवर न्यायालय या उस न्यायालय 
से सवद्ध लोक-समाहर्ता-कार्याव्य में हो तो उस न्यायालय से सबद्ध लोक- 
समाहर्ता-कार्याछक्य का लोक-समाहर्ता विनिश्वय के निष्पादन को निदेशित 
करेगा । 

अनु० 473---विनिश्चय के निष्पादन को लिखित रूप में निदेशित किया 
जायगा और इस लेख के साथ विनिशचय के प्रलेख (600प्रातका॥ ०0 
व46०ं४00) अथवा वयाचार (9704000!) की एक प्रति अथवा उसका 
उद्धरण (०5८६०७०४) जिसमें विनिर्चय अड्धित हो, सलग्त रहेगा । तथापि, 
निदेश (677600707) भी, यदि वह दण्ड के निष्पादन का न हो, विनिश्चय 
के प्रछ़ेख के मूल या प्रतिल्षोेषि अथवा उद्धरण या नयाचार की प्रति या उसके 
उद्धरण पर मुद्रांक (70700778-7) छगा कर दिया जा सकता है । 


| 
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अनु० 474---उस दशा में जब कि अर्थदण्डों या छोट दण्डों अर्थ के अति- 
रिक्त दो या अधिक प्रधान दण्ड ([0770]0&/ 9७78॥068) हो तो गृरुतम 
(दण्ड) को सबसे पहले निष्पादित किया जायगा। तथापि, छोकसमाहर्ता, महा- 
लोकसमाहर्ता (/07/0077:9007 (067679/) की अनुमति से, जब कि वह उच्चतम 
लोक-समाह॒र्ता-कार्याछ्य का लोकसमाहर्ता हो, अथवा (उच्च लोक-समाह॒र्ता- 
कार्यालय के) अधीक्षक समाहर्ता (5प.06७०४०/वॉ7४8 ॥700प78007) 
की अनुमति से, जबकि वह उच्चतम लोक-समाहर्ता-कार्यालय से भिन्न किसी 
(कार्यालय ) का छोक-समाहर्ता हो, गुरुतर दण्ड के निष्पादन को रोक (8689) 
एवं अन्य दण्ड को निष्पादित करा सकता हैं । 


अनु० 475--प्राण-दण्ड का निष्पादन अटार्नी जनरूू (॥॥607706ए- 
0७४०७०/७) ) के आदेश के अन्तर्गत किया जायगा। 

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित आदेश निर्णय के अन्ततः बाध्यकारी 
होने के दिन से छ. मास के अन्दर दिया जायगा। तथापि, उन दक्षाओं 
में, जहाँ अपील करने के अधिकार की पुनः प्राप्ति ( ए600ए७७ए ०0 
7780/0 50 0069) ) या कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन (7'£0768) 
किया गया हो अथवा असाधारण अपील या राज-क्षमा (97077०80ए) की 
याचिका ([0070907) या प्रार्थना-पत्र (9[0070&0४07) दिया जा चुका 
हो तो उसकी प्रक्रिया (070०66 7०) के पर्यवसान की अवधि एवं वह 
अवधि जब तक के छिए सह-प्रतिवादियों पर, यदि कोई हों, घोषित निर्णय 
अन्ततः बाध्यकारी न हो जाय, उक्त अवधि में परिकलित (08/07&060 ) 
नही की जायेगी । 

अनु० 476--अटार्नी जनरूू (860007709-५७०७7९7७/) द्वारा प्राण- 
दण्ड के निष्पादन का आदेश दिए जाने की दशा में ऐसा निष्पादन पाँच दिनः 
के अन्दर कार्यान्वित किया जायगा । 


अनु० 477--प्राण-दण्ड छोक-समाहर्ता, छोक-समाह॒र्ता-कार्यालय के सचिव,, 
एवं कारागार के संरक्षक (फ़०7668 07 फ॒षं800) या उसके प्रतिनिधि के 
समक्ष निष्पादित किया जायगा । 

कोई भी व्यक्ति छोक-समाहर्ता या कारागार के सरक्षक की अनुमति के 
बिना निष्पादन के स्थान ([0!906 0 65०९०४४०४) मे प्रवेश नहीं करू 
सकेगा । 
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अनु? 478--लोक समाहर्ता-कार्याकमूष का सचिव, जो प्राण-दण्ड के 
निष्पादन के समय उपस्थित हो, निष्पादन का एक विवरण (8९९०प४) 
बना लेगा जिस पर लोक-समाहर्ता एव कारागार के संरक्षक या उसके प्रतिनिधि 
के साथ ही साथ वह स्वय हस्ताक्षर करके मुहर बद करेगा । 


अनु० 479---यदि प्राण-दण्ड से अपराधित व्यक्ति विक्वतचित्तता की 
स्थिति में हो तो अठार्नी जनरल के आदेशानुसार निष्पादन रोक दिया 
जायगा । 

यदि प्राण-दण्ड से अपराधित महिला गर्भवती (97687/97/) हो तो 
अटार्नी जनरल के आदेशानूसार निष्पादन रोक दिया जायगा। 


उस दल्या में जब कि पिछले दो परिच्छदो की व्यवस्थाओ के अन्तर्गत 
प्राण-दण्ड का निष्पादन रोक दिया गया हो तो दण्ड तब तक निष्पादित नहीं 
किया जायगा जब तक कि अठार्नी जनरल द्वारा विक्ृतचित्तता (प्र80प्र0तें 
77770 ) की स्थिति से पुन. पूव्व-स्थिति में आने (7600ए०/ए) या प्रसव 
(१०॥ए०/"ए) के बाद फिर आदेश न दिया जाय । 


अनुच्छेद 475 के परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तत के साथ, 
पिछले परिच्छेद में उल्लिखित आदेश के सबंध में छाग्र होंगी। ऐसी दब्षा 
में उक्त अनुच्छेद का “निर्णय के अन्तत, बाध्यकारी होने के दिन से” के स्थान 
पर “विक्नतचित्तता की स्थिति से पुन पूर्वे-स्थिति में आने या प्रसव (6७॥ए७7४) 
के दिन से” पढ़ा जायगा । 

अनु० 480--यदि कठोरश्रम-कारावास या निरोध के दण्ड से अपराधित 
(0०070677760 ) कोई व्यक्ति विक्ृतचित्तता की अवस्था में हो तो निष्पादन, 
उसके पुनः पूर्व-स्थिति में आने तक के लिये, दण्ड घोषित॑ करने वाले न्यायालय 
से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्याठढ्य के लोकसमाहर्ता अथवा जिला-लोक- 
समाहर्ता-कार्याक्य के लोक-समाहर्ता के, जिसके क्षेत्राधिकार में वह स्थान 
आता हो जहाँ अपराधित व्यक्ति स्थित हो, निदेशन ( 676070% ) के 
अघीन रोक दिया जायगा । 

अतनु० 48--पिछले अनुच्छेद के अनुसार रोके गए दण्ड-निष्पादन की 


दशा में, छोक-समाहर्ता अपराधित व्यक्ति को, उसकी देखभार एवं सुरक्षा के 
लिए नियुक्त व्यक्ति अथवा स्थानीय लोक सत्ताओं के अध्यक्ष (680 ०0 ६86 
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]009/ 9प0॥0 6०४68 ) को सौंप देगा तथा किसी चिकित्सालय या अन्य 
अनुकूल स्थान (8070970]6 7!906) में रखवा देगा। 

वह व्यक्ति, जिसके दण्ड का निष्पादन रोक दिया गया हो, एक कारागार 

में तब तक रखा जायगा जब तक कि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कार्रवाई 
कार्यान्वित नही कर दी जाती, और इस प्रकार के निरोध की अवधि दण्ड की; 
अवधि में सम्मिलित की जायगी। 

अनु० 482--कठोरश्रम-कारावास, कारावास, अथवा निरोध का 

निष्पादन, निम्नाकित दशाओं में, दण्ड घोषित करने वाले न्यायारूय से सबद्ध 
लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता अथवा जिला-लोकसमाहर्ता-कार्याललय 
के, जिसके क्षेत्राघिकार में वह स्थान आता हो जहाँ अपराधित व्यक्ति 
स्थित हो, निदेशन के अधीन, रोक दिया जायगा | तथापि, लछोक-समाहर्ता को, 
यदि वह उच्चतम' लोकसमाहर्ताकार्याछय का सदस्य हो तो महा-लोकसमाहर्ता 
की अथवा यदि वह उच्चतम लोकसमाहर्ता-कार्याल्य से अन्य का लोक-समाहर्ता 
हो तो (उच्च लोक-समाह॒र्ताकार्यलूय के) अधीक्षक-समाहर्ता ( 577७४॥- 
&०0077४ 7?700ए7७४07 ) की अग्रिम अनुमति लेना आवश्यक होगा : 

() यदि अपराधित व्यक्ति के स्वास्थ॒य में, दण्ड के निष्पादन के फल- 
स्वरूप गम्भीर ह्ास हो गया हो अथवा यह भय हो कि वह 
जीवित नही बचेगा ; 

(2) यदि अपराधित व्यक्ति कम से कम सत्तर वर्ष की आयु का हो ; 

(3) यदि अपराधित महिला एक सौ पचास या इससे अधिक दिनो की 
गभिणी हो ; 

(4) यदि अपराधित महिला के बच्चा प्रसव करने के बाद साठ दिन न 
बीते हों ; 

(5) यदि यह आशंका हो कि दण्ड के निष्पादन से अप्रतिकार्य अलाभ 
(776076ए७०6 6890699770986) होगा ; 

(6) यदि अपराधित व्यक्ति के महाजनक (278700 ]0987'०7॥8, पिता- 
मही-पितामह) या माता-पिता कम से कम सत्तर वर्ष की आयु के या 
विकलांग (००४०0०0) अथवा असाध्य बीमार (8०४०८ 7) 
हों, और उनकी देख-भाल करनेवाका अन्य कोई संबंधी न हो; 
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(7) यदि अपराधित व्यक्ति के पुत्र (0070787) या पौत्र (&78700 
07077 ) शैशवावस्था में हो और उनकी देखभाल करने वाला 
कोई सबंधी न हो ; 

(8) यदि अन्य कोई गम्भीर कारण (8670प8 ०७४४०) हो ४ 

अनु० 483--विचारण के परिव्ययो ((0808 0 (779]) को वहन 

करने का आदेश करने वाले विनिश्चय का निष्पादन, अनुच्छेद 500 द्वारा 
विहित निवेदन (7607680) के लिए नियत अवधि तक अथवा उस दा में 


जब कि उक्त निवेदत किया जा चुका हो, उस पर विनिश्चय के अन्तत- 
बाध्यकारी हो जाने तक के लिये, रोक दिया जायगा । 


अनु० 484---यदि प्राण-दण्ड, कठोरश्रम-कारावास या निरोध के दण्ड से 
अपराधित व्यक्ति परिरोध में न हो तो लोकसमाहर्ता उसे दण्ड के निष्पादन के 
लिये बुलायंगा । यदि उक्त बुलावे (09/॥72) के उत्तर में वह उपसजात न 
हो तो एक सुपुर्दंगी का प्रादेश ( ज्ञा7/॥ ०07 007777676076 ) जारी किया 
जायगा । 


अनु० 485--यदि प्राण-दण्ड, कठोरश्रम-कारावास, कारावास या निरोध 
के दण्ड से अपराधित व्यक्ति निकल भगा हो अथवा उसके निकल भगने की 
आशंका हो तो छोक-समाहर्ता तुरन्त एक सुपुदंगी का प्रादेश जारी करेगा अथवा 
किसी न्यायिक पुलिस अधिकारी को ऐसा करने का आदेश देगा । 


अनु० 486---यदि प्राण-दण्ड, कठोरश्रम-कारावास, कारावास या निरोध 
के दण्ड से अपराधित व्यक्ति का पता ( क्ञ67698000६68 ) अज्ञात हो तो 
लोकसमाहर्ता उच्च लोक-समाहर्ता-कार्यालयँ के किसी अधीक्षक समाहर्ता 
(879७77॥७70778 7?700प्/४४07) से, उसे कारागार में सौपने का 
निवेदन करेगा । 


इस प्रकार से निवेदित किया गया अधीक्षक समाहर्ता छोकसमाहर्ता को 
अपने जिले में सुपुर्दंगी का प्रादेश जारी करने का निदेशन देगा। 


अनु० 487---सुपुद्दंगी के प्रादेश मे, अपराधित व्यक्ति का नाम, निवास- 
स्थान एवं आयु, दण्ड का नाम' एवं अवधि तथा सुपु्देगी के अन्य विषय लिखित 
रहेंगे, और इस पर लोकसमाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी का नाम तथा 
मुद्रांक (सील) रहेगा । 
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अनु० 48$---सुपुर्दगी के प्रादेश का वहीं प्रयोजन होगा जो प्रस्तुति के 
अधिपनत्र (श्ष/7'76 07 ]706प०४००४) का होता है । 

अनु? 489--प्रस्तुति के अधिपत्र के निष्पादन से सबद्ध व्यवस्थाएँ, 
यथोचित परिवतंन के साथ, सुपुर्दगी के प्रादेश के निष्पादन के सबन्ध में 
लागू होंगी । 

अनु० 490--अर्थदण्ड, लघु अर्थदण्ड, राज्यसात्करण, अतिरिबत वसूली 
(#त00078! ०0]60007), भदाण्डिक अर्थदण्ड (77070079! 76) , 
जब्ती (3207680780707 ), विचारण के परिव्ययो, परिव्ययो के प्रतिकर 
अथवा अनन्तिम अदायगी ([070५978079/ 99977070) के आरोप करने वाले 
(7700208 ) विनिश्चय का निष्पादन, लोकसमाहर्ता के आदेश द्वारा किया 
जायगा। ऐसे आदेश का वही प्रयोजन होगा जो बन्चन (00॥890707 ) 
के किसी निष्पादनीय हक (०5९०7(७०6! (7006) का होता हू । 

दीवानी प्रक्रिया से (अजय 9700606॑प/७) से संबद्ध विधि एवं अध्यादेश 
की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद में निर्दिष्ट 
विनिश्चयों (१०७०४078) के निष्पादन के संबंध में छागरू होगी। तथापि, 
विनिश्चय की तामीली (86"०706 07 ४706 (७८४07) निष्पादन के पहले 
आवश्यक नही । 

अनु० 49--करो (68568) या अन्य छागो (77]00808) अथवा 
सरकारी एकाधिकारो (77070700॥68) से सबद्ध विधि या अध्यादेश की 
व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आरोपित राज्यसात्करण (0007808/707 ) या अर्थदण्ड 
या अतिरिक्त वसूली (80070707%/ 00!॥00007 ) का निष्पादन, निर्णय के 
अन्तत. बाध्यकारी हो जाने के/बाद, अभियुक्त के मर जाने की स्थिति में, 
उत्तराधिकार की सपत्ति पर किया जा सकता है । 

अनु० 492--यदि, उस दशा में जब कि कोई न्यायिक व्यक्ति (]प700%&/! 
]0०:807) अर्थदण्ड, राज्यसात्करण या अतिरिक्त वसूली से अपराधित किया 
गया हो और वह न्यायिक व्यक्ति निर्णय के अन्तत बाध्यकारी हो जाने के 
बाद, समामेलन ( &79897798007 ) द्वारा समाप्त ( ७हड४7९पएां४) ) 
हो गया हो तो समामेलन के बाद जो न्यायिक व्यक्ति कार्य करता हो या जो 
समामेलन द्वारा बनाया गया हो उस पर दण्ड का निष्पादन किया जायगा । 


अनु० 493 --यदि, उस दशा में जब कि प्रथम या द्वितीय न्यायालयों में 
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अनन्तिम अदायगी ([0/0५787079] [087706706) के विनिसर्चय किए गए 
हो, प्रथम न्यायालय का विनिश्चय (060807) निष्पादित किया जा चुका 
हो तो ऐसा निष्पादन द्वितीय न्यायालय के विनिश्वय के लिए धन की राशि 
के उस परिमाण तक समझा जायगा जितना द्वितीय व्यायालय के विनिदचय 
द्वारा जमा करने का आदेश दिया गया हो । 


क्प्के 


पिछले परिच्छेद की दशा में, जब प्रथम न्यायारूय में अनन्तिम अदायगी 
के विनिश्चय के निष्पादन द्वारा प्राप्त धनराशि का परिमाण, उक्त विनिरचय 
द्वारा, द्वितीय: न्यायालय में, जमा की जाने के लिए आदिष्ट धनराशि के 
परिमाण से बढ जाय तो अधिक परिमाण की वापसी (#»॥70प्र/866 ) कर 
दी जायगी । 

अनु० 494---यदि अनन्तिम अदायगी के विनिश्चय के निष्पादन के बाद 
किसी अर्थदण्ड, लघु अर्थंदण्ड, या अतिरिक्त वसूली का विनिर्चय अन्तत. 
बाध्यकारी हो गया हो तो जमा किए गए परिमाण तक दण्ड निष्पादित समझा 
जायगा। 

पिछले परिच्छेद की दशा में, जब अनन्तिम अदायगी के विनिदचय के 
निष्पादन द्वारा धनराशि का परिमाण अर्थदण्ड, लघु अरथंदण्ड, या अतिरिक्त 
वसूली के परिमाण से बढ जाय तो अधिक परिमाण की वापसी कर दी जायगी। 

अनु० 495--अपील के लिए विहित अवधि में निरोध के दिनों की सख्या, 
अपील के प्रार्थनापत्र के बाद निरोध द्वारा रूम्बित निर्णय (666909707 
706700772 [प१४70७॥॥) के दिनो की सख्या को छोड़कर, नियत दण्ड 
(762प/87 00009/09 ) के परिकलन में सम्मिलित की जायगी । 


अपील के प्रार्थनापन्न के बाद निरोध द्वारा लम्बित निर्णय के दिनो की 
सख्या, निम्नाकित दशाओं में, नियत दण्ड के परिकछन (0&70प/8070% ) में 
सम्मिलित की जायगी ' 

(4) उस अभियोग मे जिसमें अपील के लिए प्रार्थनापत्र लोकसमाहर्ता 
द्वारा दिया गया हो; 

(2) उस अभियोग में जिसमें अपील के लिए प्रार्थेनापत्र लोक-समाहर्ता 
से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, और अपीलीय 
क्षेत्राधिकार-सपन्न न्यायालय (00प्रा6 07 80]0०96 [एपे४- 
06॥0007 ) द्वारा मूल-निर्णय खण्डित कर दिया गया हो । 
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पिछले दो परिच्छेदों के अनुसार परिकलून के लिए, निरोध द्वारा रूम्बित 
निर्णय का एक दिन, दाण्डिक अवधि (96098 4७7४0) के एक दिन या बीस 
येन की राशि के बराबर गिना जायगा । 


अपीलीय क्षेत्राधिकार-सपन्न न्यायालय द्वारा मूल-निर्णय खण्डित किए 
जाने के बाद कार्यान्वित निरोध को, अपील के लम्बन ([७70७709) की 
अवधि में निरोध के दिनो की सख्या की तरह, परिकलन में सम्मिलित किया 
जायगा । 


अनु० 496---राज्यसात्करण मे लिए गए माछो को लोक-समाहर्ता द्वारा 
बेच दिया जायगा । 


अनु० 497---यदि, राज्यसात्तरण के निष्पादन के बाद तीन मास के 
अन्दर अधिकारी व्यक्ति द्वारा राज्यसात्कृत मालो (0007809060 20008) 
को लौटाने की मॉग (06०77&70 ) की जाय तो लोक-समाहर्ता, विनष्ट किए. 
जाने अथवा दूर फेके जाने वाले मालो को छोडकर, उन्हे वापस दे देगा । 


यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित मॉग (6०770&70 ) राज्यसात्करण में 
लिए गए मालो के बेचे जाने के बाद की गई हो तो लोक-समाहर्ता छोक-विक्रय 
(77076 896) में प्राप्त आगम ([77006608) को वापस दे देगा । 


अनु० 498---उस दशा में जब कि कोई जाली (£07260 ) या परिवर्तित 
(»067'60 ) वस्तु वापस दी गई हो तो उस वस्तु पर ही उसके जाली या परि- 
वर्तित अश का निर्देश किया जायगा । 


उस दशा में जब कि कोई जाली या परिवर्तित वस्तु का अभिग्रहण न 
किया गया हो तो इसे प्रस्तुत कराया जायगा और पिछले परिच्छेद मे 
निर्दिष्ट उपाय (7776887768) किए जायेंगे। तथापि, यदि वह वस्तु किसी 
लोक-कार्याल्य की हो तो उसके जाली या परिवर्तित अंशो की सूचना उस 
कार्यालय को दी जायगी और उचित कारंबाई कराई जायगी । 


अन्नु० 499--उस दशा में जब कि अभिगृहीत माल (20008 प्रत6!' 
80776), जिसे वापस करना हो ऐसे अधिकारी व्यक्ति का पता अज्ञात रहने 
या अन्य कारण से वापस न किया जा सके तो लोक-समाहर्ता इस तथ्य की 
सार्वजनिक सूचना (9प0!0 70006) सरकारी राजपत्र (070) 
(9826॥5०) में देगा । 
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यदि प्रकाशन के समय से छः मास के अन्दर वापसी (768007407 ) 
का निवेदन न किया जाय तो माह राष्ट्रीय कोष (७४079 पैंए७७४पर०ए ) 
में जमा कर दिया जायगा । 


पिछले परिच्छेद मे निर्दिष्ट अवधि के अदर भी बिना मूल्य की वस्तुएँ 
फेंकी जा सकती है, और जिन्हें अभिरक्षण (07870065) म्रे सुविधापूर्वक नही 
रखा जा सकता उन्हें लोक-विक्रय ((प7०॥0 8&/6) मे बेंच दिया जायगा 
और आगम (][0700९608) को अभिरक्षण में रखा जायगा । 


अनु० 500--यदि कोई व्यक्ति, जिसे विचारण के खर्च (00808 ०0 
4779) ) वहन करने को आदेश दिया गया हो, निर्धनता के कारण पूरी अदायगी 
न कर सकता हो तो वह उस न्यायारूय से, जिसने उसे खर्च वहन करने का 
आदेश करने वाला विनिर्चय (060807) दिया हो, उस खर्च के पूरेया 
किसी अछझाय के सबंध में विनिश्वय के निष्पादन से अपने को मुक्त होने के लिए: 
निवेदन (7८५४०४४) कर सकता है । 


पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन, खर्च के वहन किए जाने के आदेश 
देने वाले विनिर्चय के अन्तत बाध्यकारी होने के समय से दस दिन के अदर 
किया जायगा । 

अनु० 504---यदि किसी दण्ड से अपराधित किसी व्यक्ति को विनिश्चय 
के अर्थ-निरवंचन (॥706"07/8:80707)) के संबंध में कोई सदेह (60प7०7॥) हो 
तो वह उस विनिश्चय को उद्घोषित करने वाले न्यायालय से उसके अर्थ-निवंचन 
(77700"070080707) के लिए निवेदन कर सकता है । 


अनु० 502--यदि कोई व्यक्ति, जिस पर किसी विनिश्चय का निष्पादन 
करना हो, अथवा उसका वध प्रतिनिधि या पालक (0प्रा'७४07), छोक-समाहर्ता 
द्वारा निष्पादन के संबंध में कार्यान्वित की गई किसी कारवाई (6॥8]009607) 
को अनुचित समझता हो तो वह उक्त विनिश्चय घोषित करने वाले न्यायालय 
में आपत्ति (00]०००४०7 ) कर सकता है। 


अनु० 503---पिछले तीन अनुच्छेदों में अवेक्षित प्रावेदन (7700078) ,. 
उन पर किसी व्यवस्था के जारी किए जाने के पहले किसी भी समय वापस 
लिए जा सकते है । 


अनुच्छेद 366 की व्यवस्था (70४7807), यथोचित परिवतंन के साथ, 
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पिछले तीन अनुच्छदों में उल्लिखित प्रावेदनों (77007078) एवं उनके 
प्रत्याहरण (ज्ा078ए०)) के सबंध में लागू होगी । 

अनु० 504--अनुच्छेद 500 से 502 तक के अनुच्छेदों में उल्लिखित 
प्रावेददों (7000738) के संबध में जारी की गई व्यवस्था विरुद्ध, आसन्न के 
(7777760906 ) कोकोकु अपील की जा सकती है । 

अनु० 505--किसी अर्थदण्ड या रूघु अर्थदण्ड की पूरी अदायगी न कर 
सकने की दशा में जहॉ तक किसी निबल-निकेतन (ए०7६-॥0786) में 
निरोध के निष्पादन का सबंध हे, दण्डो के निष्पादन से सबद्ध व्यवस्थाएँ, 
यथोचित परिवतेन के साथ, लागू होगी । 

अनु० 506 --अनुच्छेद 490, परिच्छेद 4 में निर्दिष्ट विनिश्चयों में किसी 
भी विनिद्चय के निष्पादन के खर्च (20808 ०६ 65०९प्707 ) उस व्यक्ति 
से वसूल किए जायेंगे, जिस व्यक्ति पर उक्त निष्पादन का उद्ग्रहण किया गया 
हो और निष्पादन के साथ ही साथ, दीवानी प्रक्रिया (0ए7॥ ७97006व४7७) 
से सबद्ध विधि एवं अध्यादेश की व्यवस्थाओ के अनुसार, वसूल किया जायगा। 


अनुष्रक उपबन्ध ५ 
(57 70/.97670%&7ए ?70ए787078) 
यह संहिता जनवरी 4, 949 से लागू होगी । 
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